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पहली बार १६६६ 
मूल्य 
साढे तीन रुपये 


सुद्गक 
उद्योगशाला प्रेस, 


री दिल्ली 


प्रकाशकीय 


कांग्रेस तथा भारत-सरकार ने अनेक अवसरो पर घोषणा की है कि 
उसका उद्देश्य देश मे समाजवाद की स्थापना करता है। समाजवाद 
क्या है, और उसकी स्थापना किस प्रकार हो सकती है, ये बडे महत्व 
के प्रदन है । इस सबंध में हमारे प्रमुख नेताओं ने समय-समय पर चर्चा 
की है, लेकिन कुल मिलाकर उसका स्पष्ठू चित्र किसी ने भी प्रस्तुत नहीं 
किया । 

हु पुस्तक इस दिल्ञा की एक मूल्यवान कृति है । इसके लेखक 

गाधीवादी सयोजन के प्रमुख अध्येता ओर व्याख्याता है । उन्होने उस 
'टेछ्लि से समाजवाद के बारे मे विचार किया है और इस पुस्तक मे बताया 
है कि समाजवाद क्या है, उसके मुल उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए विभिन्‍त क्षेत्रों मे अबतक क्या प्रगति हुई है और अभ्ती आगे 
क्या करने को शेष है । पुस्तक विचार-प्रेरक है और ज्ञानवद्धुक भी । 

हिंदी के पाठक इस पुस्तक के लेखक से भली-भाति परिचित है। 
उमकी कई पुस्तक प्रकाशित हुई है । “मण्डल' से कुछ समय पूर्व हमने 
गाधीवादी सयोजन के सिद्धात' पुस्तक निकाली थी, जिसका सभी क्षेत्रों 
में स्वागत हुआ था । 

यह पुस्तक मूल अग्रेजी मे 'सोशलिज्म इन इंडियन प्लानिंग! के नाम 
से निकली है । इसका हिन्दी रूपान्तर श्री शोभालाल गुप्त ने किया है। 

हमे विश्वास है कि देश के नतव-निर्माण में रुचि रखनेवाले पाठक 
इस पुस्तक को अवश्य पढेगे और इसके विचारों से लाभान्वित होगे । 


“मंत्री 


दो डाब्द 


समाजवाद की कल्पना की विभिन्‍न विचारको ने विभिन्‍न प्रकार से 
व्यास्या की है । एशिया और अफ्रीका के हाल में स्वतत्र हुए करीब- 
करीब सभी देशो ने समाजवाद को अपना राजनंतिक लक्ष्य स्वीकार 
किया है, भले ही वे उसका अलग-अलग मतलब निकालते है। भारत ने 
भी ससदीय लोकतत्न के आधार पर समाजवादी ढगय की समाज-व्यवस्था 
कायम करने का फैसला किया है । इस पुस्तक मे मैंने भारतीय सविधान, 
पचवर्षीय योजनाओं और स्वर्गीय प्रधानमत्री श्री नेहरू के भापणो और 
लेखो मे जिस प्रकार के समाजवाद की कल्पना की गई है, उसको लगभग 
ठीक-ठीक तस्वीर सामने रखने की कोशिश की है । में आशा करता ह 
कि भारत से जसी समाजवादी लोकत्तत्री समाज-व्यवस्था कायम करने 
का विचार है उसकी रूपरेखा ओर बुनियादी उद्देश्यों के बारे मे अनेक 
गलतफहमियो को दूर करने मे यह पुस्तक मदद देगी । 
मैं अपने स्वर्गीय नेता नेहरूजी का बहुत ही आभारी ह॒कि जिन्होने 
इस पुस्तक की छोटी-सी भूमिका लिखने के लिए समय निकाला । 
समाजवाद ओर भारतीय आयोजन के बारे मे यह उनके निश्चित 
विचारों की आखिरी अभिव्यक्ति है। उनका यह कथन कितना अर्थ 
भरा है कि “हमारा असली मकसद इन्सान को अच्छा इन्सान बनाना 
ओर यह देखना है कि इन्सान का असली धर्म क्‍या है ?” मेरी हादिक 
इच्छा है कि जवाहरलाल नेहरू की यह कल्पना भारत के नियोजित 


आर्थिक विकास के बारे में आनेवाली अनेक दशाब्दियो तक हमारे 
प्रयत्नो का मार्ग-दशेन करे । 


“भीमनन्‍नारायण 


सूमसिका 


जो लोग भारत के विकास, समाजवाद और भारतीय-आयीजन से 
दिलचस्पी रखते है, उन सबसे मैं इस छोटी-सी पुस्तक को पढने का 
अनुरोध करता हु । मैने यह पुस्तक सारी-की-सारी नही पढी है, फिर भी 
मै यह महसूस करता हू कि यह उपयोगी पुस्तक है और लोगो को 
हमारी समस्याओ पर व्यापक दृष्टि से विचार करने मे मददगार होगी । 

समाजवाद एक अस्पष्ट शब्द बन गया है ओर उसके तरह-तरह के 
मतलब निकाले जाते है । आज की दुनिया मे जब रफ्तार तेज है ओर 
तकनीकी ज्ञान की भारी प्रगति हुई है, यह जाहिर है कि खुद समाजवाद 
की कल्पना में फेर-बदल हुआ है, फिर भी उसके बुनियादी सिद्धात तो 
कायम है । भारत मे हमारे लिए यह जरूरी है कि हम मोजुदा तकनीकी 
तरीको से फायदा उठावे और खेती तथा उद्योगो की पंदावार बढावे । 
कितु ऐसा करते वक्त हमको अपना,असली मकसद नही भूलना चाहिए 
कि इन्सान का धर्म क्‍या है और उसे कंसे अच्छा इन्सान बनाया जा 
सकता है । 

यह तीसरी योजना का आखिरी दौर है और योजना-भौयोग ने 
चौथी योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है । यह उम्मीद की 
जाती है कि पाचवी योजना के अखीर तक हम बहुत तरह से स्वावलबी 
हो जायगे और हमारी तरक्की बाहरी मदद पर इतना निर्भर नहीं 
करेगी । यह बात इस पर निर्भर करेगा कि हम पुरानी पगडडियो को 
कितना छोड पाते है और इस जमाने के पैदावार के तरीको को 
कहा तक अपनाते है । 


कुछ लोग सोचते है कि आजादी मिलने के बाद हमारी तरक्की 
शीमी रही है | मेरे खयाल से यह सही नही है । अगर हम भारत और 


द्‌ 


उसके रहनेवालो की प्रप्ृुभुमि और देश के सामाजिक गठन को बदल 
की जरूरत पर गौर करे तो मेरा खयाल है कि हमने काफी ठोस तरवव 
की है । उसमें भविष्य की नीव पड चुकी है और यह लोकतत्र के आबा। 
पर हुआ है । भविष्य मे भूतकाल के मुकाबले तरक्की की रफ्तार औ 
भी तेज होनी चाहिए । 

इस पुस्तक के कई पाठक, हो सकता है, कि उसको बहुत-सी बाः 
से सहमत न हो । यह महत्व की वात नही है। असली मुद्दा यह है 
हम सारी तस्वीर पर पूरी नजर डाले और लोकतत्नी समाजवाद 
आदर्श को अपने सामने रखे । यह पुस्तक पाठकों को ऐसा करने में मद 
देगी। में उनसे यह पुस्तक पढने की सिफारिश करता हु । 


सकिट हाउस, न 
देहरादून कार १६. 
२५ मई, १६६४ 
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समाजवाद को कल्पना 


'समाजवाद' झब्द की व्याख्या विभिन्न विचारको ओर समूहों ने 
अलग-अलग रूपोश्मे की है। वास्तव मे समाजवाद को वकालत करने- 
वालो की सख्या बहुत बडी है और इस विषय का साहित्य इतना सुंदर 
और विविध है कि समाजवाद का ठोक-ठीक अर्थ बता सकता कठिन 
है | जेसा कि प्रोफेसर जोड ने कहा है, “सक्षेप मे, समाजवाद एक ऐसा 
टोप है, जिसका रूप ही लोप हो गया है, कारण हर कोई उसे पहनता है।*' 

हम सर टॉमस मोर के आदर्श समाजवाद', इन्कास के 'धामिक 
समाजवाद' कॉतन किग्सले और रेवरेण्ड मॉरिस के ईसाई समाजवाद' 
कार्ल माक्स के 'बैज्ञानिक समाजवाद! और सिडनी तथा बिएट्रिरस 
वेब के वैधानिक समाजवाद' के विषय में साहित्य पढते है । कितु बुनि- 
यादी तौर पर समाजवाद की कल्पना जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रति- 
पादित व्यक्तिवादी दर्शन की कुछ अर्थों मे एक प्रतिक्रिया ही है। मिल 
का कहना था कि “राज्य को लोगो को उस समय तक अकेला छोड देना 
चाहिए जबतक किये लोग दूसरे लोगो के मामलो में हस्तक्षेप नहीं 
करते ।” बेन्थम का मानना था कि हरेक आदमी अपने हितों की देख- 
भाल स्वय कर सकता है और यह कि “सभी व्यक्तियो की आवश्यकताओ 
की पूति सारे समाज की भलाई के साथ जुडी हुई है ।” समाजवादी 
विचारक यद्यपि अनेक महत्वपूर्ण बातों मे एक दूसरे से असहमत है, 
तथापि उन्होने सामाजिक समस्याओ के प्रति व्यक्तिवादी दृष्निकोण का 
उप्र विरोध किया और न्यायोचित व्यवस्था कायम करने के अनेक उपाय 
'सुझाये है ! 
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सेट साइमन विशाल सगठन और योजना मे दृढ़ विश्वास रखते थे। 
उनको आशा थी कि विज्ञान और तकनीकी ज्ञास्त्र का पुरा उपयोग कर 
के समाज के कल्याण के लिए समाजवादी सगठन की स्थापना की जा 
सकती है । सैट साइमन की मान्यताओं की तुलना में चाल्म फूरिये 
की यह हृढ मान्यता थी कि केवल क्ृपि-प्रधान सामाजिक समठन के 
द्वारा 'उत्तम जीवन! का सपना साकार हो सकता हे। राँवर्ट ओवेन ने 
कारखानो की प्रणाली और उससे उत्पन्न होनेवाली गदी बस्तियों 
की भीपणताओ के विरुद्ध विद्रोह किया और 'सहकारी वस्तियों के रूप 
में कृषि और उद्योग दोनो के सतुलित विकास की हिमायत की है । लुई 
ब्ला का ख्याल था कि आम मताधिकार द्वारा राज्य प्रगति और 
कल्याण का साधन बन सकता है । उन्हे आशा थी कि "ओऔद्योगिक प्रद्त्ति 
और क्पि मे मेल बिठाया जा सकता है । फड्निण्ड लासाल चाहते थे 
कि मजदूर शोषण का अत करने के लिए अपना उत्पादन स्वय करे । 
सिसमाॉँण्डी चाहते थे कि उत्पादक साथनो के क्षेत्र मे वास्तविक उप- 
भोक्‍ताओ के मध्य सपत्ति का व्यापक वित्तरण हो और राज्य छोटे 
उत्पादको और किसान भूस्वामियों के हित मे आ्थिक परिस्थितियों का 
नियमव करे। प्रूढों का हृढ विश्वास था कि क्षेत्रीयता' के सिद्धातो 
के आधार पर समाजवादी समाज को स्थापना की जा सकती है, जहा 
छोटे-छोट समूह आश्िक प्रद्धत्तियो को चलाते है । 


व्यक्ति और राज्य 


जहा अनेक सामाजिक और राजनीतिक विचारको ने सुख और समृद्धि 
को प्राप्ति के लिए व्यक्ति और छोटे सम्ृहो की स्वतत्रता की हिमायत 
की है, वहा हॉव्स ने राज्य को 'लोगो की वफादारी का एकमात्र केंद्र' 
बनाने की कोशिश की है । रूसो ने कहा है कि जहा प्रत्येक नागरिक को 
अपने तमाम साथी नागरिको से पूर्णतया स्वतत्र होना चाहिए, वहा उसे 
स्वय 'पूणतया राज्य के आधीन' होना चाहिए। यह राज्य के सर्वग्राही 
भ्रभुत्व का ही नतीजा था कि फ्रास की राज्यक्राति का जन्म हुआ। बाद मे 
काल माकक्‍से ने “अतिरिक्त मूल्य' के आधार पर अपने साम्यवाद के दर्शन 
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का प्रतिपादन किया। उन्हे हीगल की विचारधारा से पश्न-प्रंदंशीन 
मिला, जो यह मानते थे कि विकास की हर मजिल विरोधी'सब्वपरेस्के 
सघप के फलस्वरूप सिद्ध होती है और अत में उनमे समन्वय होता है। 
वर्ग-सघर्थ” का यह बुनियादी दर्शन ही आधुनिक साम्यवाद का सार- 
तत्व है । मास ने ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें “विकासशील 
सामाजिक शक्तिया अनेक सकटो के भीतर से विकसित और परिपक्व 
होती है और अत में सकट चरम-सीमा को पहुच जाता है भौर भारी 
विनाश और उथल-पुथल के भीतर से नई समाज-व्यवस्था का जन्म 
होता है ॥” उन्होने अन्य प्रकार की शक्तियों के विपरीत आर्थिक 
शक्तियों पर बहुत अधिक जोर दिया है । 

बन्सऑ टाइन 'सशोधनवाद' के जनक माने जाते है। त्रह चाहते थे कि 
समाजवाद क्रातिकारी नहीं, विकासशील' होना चाहिए । समाजवादी 
दर्शन के इस पहलू का इग्लेंड के फेबियन लोगो ने अधिक पूरी तरह 
विकास किया । उन्होने 'क्रमिकवाद' के सिद्धात की पुष्ठचि की । वेब- 
बधुओ ने कहा कि “अनिवार्य सामाजिक न्यूनतम स्तर और साधनों के 
सामाजिक नियनत्रण द्वारा, जिसमे उत्तरोत्तर करारोपण का तरीका भी 
शामिल है, गरीबी का अत किया जाय ।” जाज॑ बनर्ड शा का यह सुदृढ 
विश्वास था कि आय की समानता' के जरिये समाजवाद की स्थापना 
की जा सकती है। श्री शा कहते है कि अवसर की समानता असभव 
है । “समाजवाद का अथे है आय की समानता, और कुछ नही, अन्य 
बाते केवल उसकी अवस्थाए अथवा उसके परिणाम है ।' 


समाजवाद के प्रकार 


समाजवाद के और भी अनेक प्रकार है, जिनकी विभिन्‍न व्यक्तियो, 
समूहो और राप्ट्रो ने हिमायत की है। 'सलघीय समाजवाद' व्यावसायिक लोक- 
तत्र पर आधारित है, जिसमे श्रमिक मजदूर-सघो के द्वारा उद्योग-प्रवध 
का प्रभावशाली रूप में - सचालन करते है । जहा सघीय समाजवादी 
मजदूरों के शातिमय संगठनो मे विश्वास करते है, वहा उम्र सगठनवादी 
(सिडिकेलिस्ट) आम हडताल के द्वारा हिसके और क्रातिकारी 
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तरीको की हिमायत करते है। प्रिस क्रोपॉटकिन जैसे अराजकत्तावादी 
शासन -रहित 'स्वतत्र समाज की कल्पना करते है, जिसमे कानून के 
अनुसरण अथवा किसी सत्ता की आज्ञा के द्वारा नही, बल्कि “विभिन्‍न 
समूहो के मध्य स्वीकृत स्वत्तत्र समझौतो' के द्वारा णात्ति स्थापित की 
जाती हे । हमारे अपने जमाने मे, हमने हिटलर के 'राष्ट्रीय समाजवाद' 
अथवा नाजीवाद और मसुसो लिनी के 'निमम-राज्य' अथवा फासिस्टवाद के 
बारे में पढा हे। हमने इण्डोनेसिया के राष्ट्रपति श्री सुकर्ण के 'इन्डो- 
नेसियाई' समाजवाद के विपय में भी पढा है, जो 'निर्देशित लोकतत्र' में 
विव्वास करते है और यह मानते है कि 'तमाम एशियाई समस्याएं 
पश्चिमी विधियो के द्वारा हल नही की जा सकती । इण्डोनेसिया के 
आजीवन राष्ट्रपति नियुक्त किये जाने के शीघ्र वाद ही डा० सुकर्ण ने 
वचन दिया कि वह देश को 'ऐसा आदर्श समाजवादी राष्ट्र बनाने की 
चेप्ता करेगे, जो सामाजिक और आधिक बर्ग-विपमताओ कोस माप्त करने 
का आश्वासन देता है | राष्ट्रपति नासिर ने अपने हितकारी नेतृत्व में 
अरब नमूने का समाजवाद विकसित किया है । हाल में स्वत॒न्न हुए 
अफ्रोकी देश एक नई किस्म के अफ्रीकी समाजवाद' की रचना कर रहे 
है | घाना के डा० प्वामे एन्क्रमा प्रगति के समाजवादी पथ पर' अग्र- 
सर होकर चाहते है कि सव लोगो के लिए 'यथासभव उच्चतम स्तर 
पर पूरा रोजगार, अच्छे मकान तथा शैक्षणिक और सास्कृतिक प्रगति 
के लिए समान अवसर सुलभ हो । टागानिका के राष्ट्रपति श्री न्येरेरे की 
समाजवाद को व्याख्या यह है कि वह "एक मानसिक दृष्लिकोण' है, 'किसी 
निर्धारित राजनीतिक ढाचे का कठोर अनुसरण नही ।” उनके अनुसार 
अफ्रीको समाजवाद की नीव और उद्देश्य 'कुटुब का विस्तार है, जिसमे 
अतत सारे मानव-समाज का समावेश होगा ।” स्वतत्र अल्जीरिया के 
भूतपूर्व शष्ट्रपति श्री अहमद बेग बेलला ने कहा था कि “समाजवाद 
मुख्यत विशेषाधिकारो को समाप्त करना चाहता है ।” 
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भानव का भाई-चारा' 


यद्यपि समाजवाद की कल्पना के विषय में विभिन्‍न व्यक्तियो, 
समृूहो और. राष्ट्रो के विभिन्‍न विचार रहे है, कितु कम-ज्यादा 
सभी का यह खयाल रहा है कि समाजवादी समाज को “मानव भाई- 
चारे' की स्थापना करती चाहिए और उसका यह विश्वास है कि 
प्रत्येक मनुष्य को सुख और जीवन को मूल्य प्रदान करनेवाले साधन 
प्राप्त करने का समान अधिकार है।' जॉन स्ट्रेची ने लोकतत्री समाजवाद 
के ध्येय को सामाजिक उदं इयो' से सवधित विभिन्‍न प्रश्नों मे निहित 
श्रद्धा का कार्य” कहा है । प्रोफेसर पीग समाजवाद को एक छोटे 
शासनकर्त्ता गुर्टा के लाभ के लिए नही, बल्कि 'सारे समाज के हित की 
योजना” कहते हैं। समाज का यह उद्देश्य भी बताया गया हैं कि वह 
मानव दृष्टिकोण और सबधो में परिवर्तन द्वारा आथिक सघप की 
समाप्ति' करना चाहता है ।' श्री जयप्रकाशनारायण कहते है कि “जीवन 
का समाजवादी तरीका आम लोगो के परिश्रम से उत्पन्त अच्छी वस्तुओं 
को मिलकर उपभोग करने का एक तरीका है । नेहरूजी की राय थी 
कि समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का अथ 'सार्वजनिक हित मे 
नियत्रित उत्पादन और वितरण' होगा । महात्मा गाधी ने सर्वोदिय का 
आदर्श प्रस्तुत किया, जो समाज के सभी वर्गमो--विशेषकर समाज के 
निम्नतम और दरिद्रतम वर्गो--के भौतिक और नैतिक दोनों हित सिद्ध 
करना चाहता है । 

भारत मे राष्ट्रीय नेताओ ने आधुनिक विचारधाराओ और प्राचोच 
प्रपराओ के आधार पर समाजवाद की कल्पना का विकास किया है । 
अगले अध्याय में भारतोय संविधान और पचववर्षीय योजनाओ मे 
समाविष्ठ समाजवाद को सामान्य रूपरेखा देने की कोशिश की जायगी । 


ब्र 
सारतीय आयोजन में समाजवाद 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने जब से अपने आवडी-अधिवेशन मे, 
जनवरी १६९५५ मे, 'समाजवादी ढग के समाज' का प्रस्ताव स्वीकार 
किया है, तभी से आयोजित आर्थिक विकास के द्वारा इस देश में समाज- 
वादी लोकतत्न का लक्ष्य हासिल करने की सच्ची अभिलापा रही है । 
वास्तव मे 'समाजवादी ढग' शब्द का सबसे पहले भारतीय ससद द्वारा 
सन्‌ १६५४ में स्वीकृत एक गेर-सरकारी प्रस्ताव मे प्रयोग किया गया था। 
यद्यपि इससे पहले काग्रेस ने 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग नही किया, फिर 
भी बुनियादी अधिकारो' सबधी सुप्रसिद्ध प्रस्ताव मे समाजवाद की 
मोटी बातों का उल्लेख हुआ था । यह प्रस्ताव सन्‌ १६३१ के कराची- 
अधिवेशन में स्वय महात्मा गाधी ने पेश किया था । उसमे यह स्पप्न 
कहा गया था कि “आम जनता के शोषण काअत्त करने के लिए 
राजनीतिक स्वतंत्रता मे करोडो क्षुधा-पीडित व्यक्तियों की वास्त- 
विक आश्िक स्वतत्रता का भी समावेश होना चाहिए ।” काग्रेस ने सन्‌ 
१६९३८ में श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयो- 
जन समित्ति भी नियुक्त की थी । इस समिति ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
को समाजवादी मोड देने का मसविदा तैयार करने की हृषप्ठि से महत्वपूर्ण 
काम किया । आथिक कार्यक्रम समिति की रिपोर्ट दिसम्बर १६४८ में 
काग्रेस के जयपुर-अधिवेशन में पेश की गई । इस रिपोर्ट में भी स्पष्ट शब्दो 
मे कहा गया कि स्वतत्र भारत का समता-मूलक आधार पर विकास 
होना चाहिए। काग्रेस की कृषि-व्यवस्था-सुधार समिति ने प्रोफेसर जे० 
सी० कुमारप्पा की अध्यक्षता में सन्‌ १६४६ मे अपनी रिपोर्ट मे 
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“जमीदारी प्रथाओ' को समाप्त करने की माग की और 'विभिन्‍न किस्म 
की खेती मे विभिन्‍न मात्रा मे सहकारिता को अपनाने की' सिफारिश की । 


जाति ओर वर्ग-रहित समाज 


स्वतत्रता प्राप्ति के बाद देश का योजनाबद्ध आथिक विकास 
मुख्यत भारतीय सविधान के राज्यनीति निर्देशक सिद्धातों के आधार 
'पर हुआ है। सविधान यह निर्देश देता है कि “राज्य लोगो के हित के 
लिए यथासभव ऐसी समाज-व्यवस्था कायम करने ओर उसे सरक्षण 
देने की कोशिश करेगा, जिसमे राष्ट्रजीवन की सभी सस्थाओ मे 
सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय को महत्व दिया जायगा। 
उसमे कहा गया है कि सभी नागरिकों को “रोजगार के पर्याप्त साधन 
पाने का अधिकार होगा ।” और यह कि “समाज के भोतिक साधनों के 
स्वामित्व और नियत्रण का वितरण सामान्य हित की सर्वोत्तिम पूति की 
टप्ि से किया जायगा ।” निर्देशक सिद्धात राज्य को यह निर्देश भी 
देते हैं कि वह इसका ध्यान रखे कि “आथिक प्रणाली के सचालन के 
फलस्वरूप संपत्ति और उत्पादन के साधनो का केद्रीयकरण आम 
हितो के बिपरीत न होने पाये । 


सविधान मे सुरक्षित इन सिद्धातो ने प्रथम पचवर्षीय योजना के 
प्रकाशन के समय से ही भारतीय आयोग का पथ-प्रदर्शन किया है । 
दूसरी योजना मे कहा गया है कि “समाजवादी ढग के समाज की दिशा 
मे आगे बढ़ने की रूपरेखा निर्घारित करने की सर्वोत्तम कसौटी “निजी 
लाभ' की नही, बल्कि 'सामाजिक लाभ' की होनी चाहिए ।” “आशथिक 
विकास के लाभ समाज के अपेक्षाकृत अल्प सुविधा -भोगी वर्ग को अधिक- 
से-अधिक मात्रा मे मिलने चाहिए और आय, सपत्ति और आथिक 
शक्ति के केद्रीयकरण मे उत्तरोत्तर कमी होनी चाहिए ।'' तीसरी योजना 
का लक्ष्य जाति, वर्ग अथवा सुविधा-भोगी वर्ग-रहित समाज की स्थापना 
करना है, जो “समाज के हरेक वर्ग और देश के सभी भागो को विकास 
करने और राष्ट्रीय उत्करष में योग देने का पुरा अवसर देगा।” 


१६६ भारतीय सयोजन में समाजवाद 


समाजवाद साम्यवाद नहीं है 


भारतीय आयोजन में कल्पित समाजवादी समाज की विस्तृत रूप- 
रेखा देने का प्रयास करने के पहले नकारात्मक रूप में यह बताना वाछ 
नीय होगा कि समाजवाद क्‍या नही है। प्रथम, विना किसी सदेह के 
यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भारत में समाजवाद वह साम्बबाद 
नही है, जिस पर रूस, चीन और पूर्वी यूरोप के देशो मे अमल किया जा 
रहा है । इस देश के कुछ पढे-लिखे लोग यह मानने की भूल करते हें 
कि नियोजित विकास साम्यवादी ढग के समाजवाद की दिशा मे आगे 
खिसकना है | यह सवंथा गलत खयाल है। स्वर्गीय प्रधानमत्री श्री नेह॒र्त 
ने वार-वार यह कहा है कि कार्ल मावसं द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के 
सिद्धात आज की गतिशील दुनिया के उपयुक्त नहीं हैँ । नेहत्जी ने 
लिखा है, “माक्संवादी अर्थगास्त्र अनेक तरह से पुराना पड गया है 
और निश्चित रूप से उसने 'हिसक मार्ग के साथ अपना रिश्ता जोड 
लिया है । “वह समझा-बुझाकर अथवा शात्तिमय लोकततन्नी दवाव डाल 
कर परिवर्तन नही लाना चाहता, बल्कि बल प्रयोग द्वारा और वस्तुतत: 
विनाश और उन्मूलन के द्वारा परिवर्तत लाना चाहता है ।” ब्राजील के 
एक साप्ताहिक समाचार-पत्र मे अपने एक लेख में नेहरूजी ने अत्यत 
कड़े शब्दों मे हिसक हृष्तिकोण की निदा की थी । उन्होने लिखा, “मैं 
इस तरीके को सर्वथा साम्राज्यवादी, अचुद्धिसगत और असम्यतापूर्ण 


मानता हु, चाहे उसका व्यवहार धामिक, आथिक सिद्धात अथवा अन्य 
किसी भी क्षेत्र मे क्यो न किया जाय !” 


आचार्य विनोवा ने स्पष्ठ रूप मे कहा है कि सर्वोदय की गावीवादी 
विचारवारा 'हिंसारहित साम्यवाद' नहीं है । वह कहते है, 'असलियत 


यह है ये दो विचारधाराए एक-दूसरे के साथ नहो मिल सकती, उनके 
वीच बुनियादी अतर है ।” 


साधन शुद्धि 
गाधीजी ने उच्च उद्देश्यों की सिद्धि के लिए साधनों की शुद्धता पर 
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बहुत जोर दिया था और कहा था, “भले ही रूस ने अतेक सफलताएं 
हासिल की हो, कितु उसका कार्य टिकेगा नहीं, जबतक कि उसके 
साधन भी शुद्ध नही होगे ।” इसलिए उनका मालना था कि साम्यवाद 
भारतीय राष्ट्र की प्रतिमा के अनुकुल नही है। उन्होंने साफ-साफ कहा है 
कि “साम्यवाद इस देश की भूमि मे फूलि-फलेगा नही ।” गाधीजी ने कहा 
है, “समाजवाद स्फटिक के समान पवित्र है और इसलिए उसे प्राप्त करने 
के लिए स्फटिक के समान ही शुद्ध साधन चाहिए ।” विश्व बेक के भूतपूर्व 
अध्यक्ष श्री यूजेन ब्लेंक ने भी जोर दिया है कि “आथिक विकास की 
प्राप्ति के साधन स्वत विकास जितने ही महत्वपूर्ण है ।” नेहरूजी का 
यह यकीन था कि “कालातर में लोकतत्री और शातिमय तरीका 
समय की दृष्चि से अधिक सफल होता है और अतिम परिणाम को दृष्नि 
से तो कही अधिक सफल होता है । इसलिए भारत की लोकतत्री जीवन 
के आदर्शो और शातिमय तरीकों में गहरी निष्ठा है। वास्तव में आधु- 
निक जगत में वह सबसे बडा! लोकतब्र है व्यक्ति की प्रतिष्ठा में उसे 
गहरी श्रद्धा है और यह प्रश्न ही पदा नही हो सकता कि वह तानाशाही 
की ओर खिसकेगा । 


सुक्‍त उद्योग नहीं 


दूसरे, हमारे दिमाग में यह दर्पण के समान स्पष्ठ होना चाहिए कि 
भारतीय आयोजन मे समाजवाद का अर्थ “निजी लाभ और "मुक्त उद्योग 
पर आधारित अर्थ-व्यवस्था नहीं हो सकता । पश्चिम के कुछ अत्यधिक 
विकसित देशो में पूजीवाद राजकीय अहस्तक्षेप के सिद्धातो से काफी" 
हट चुका है और अमरीका, ब्रिटेच, जमंनी और जापान की आधुनिक 
अर्थ-व्यवस्थाओं में समाजवाद का काफी मिश्रण हुआ है। ब्रिटिश 
व्यवसायियों का यह विश्वास निर्वेल पड रहा है कि “मुक्त उद्योग अपनी 
ओआद्योगिक समस्याओ को हल कर सकेगा ।” जैसा कि श्री आर्थर लुइस 
ने कहा है, “केवल पागलपन की सीसा पर रहनेवालो के अलावा और 
कोई आशिक क्षेतव में राजकीय बहस्तक्षेप की वात में विश्वास नहीं 
करता ।” विदेशी मामलों की पत्रिका में (जुलाई, १६४८ में) प्रोफेसर 


न भारतीय संयोजन से समाजवाद 


गेलब्रेथ ने लिखा है, “भारत की अथे-व्यवस्था पर अमरीका की बर्थ- 
व्यवस्था की अपेक्षा राजकीय पथ-प्रदर्शन और निर्देशन का कम प्रभाव 
है, हमारी कृषि-व्यवस्था पर कही अधिक नियत्रण किया जा सकता है, 
उसपर राज्य का कही अधिक व्यापक नियत्रण है। कुल मिलाकर 
इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था कही अधिक नियत्रण- 
क्षम और नियत्रित है ।” उसी पत्रिका में श्री विलियम लॉकवुड ने कहां 
है, “जापान कट्ट रपथी नेताओं की अधीनता में भी समाजवाद का जितना 
प्रचार करता है, उससे अधिक उसेपर अमल करता है । 
असल मे, श्ुक्त-उद्योग की प्रणाली इस गलत मान्यता पर खडी 
है कि सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की तुष्टि सारे समाज के समग्र 
कल्याण के सहश है | प्रचलित गताब्दि मे आशिक विकास का इतिहास 
इस कपोल-कल्पना का खडन कर चुका है और उसे प्राणहीन वस्तु की 
भाति शत समझ लिया जाना चाहिए । भारत, मब्य मार्ग पर चलता 
हुआ, मुक्त-उद्योग और तानाजाही अथंतत्र के दोनो एकातिक मार्गों से 
बचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत में आशिक मामलो में 
राजकीय अहस्तक्षेप के सिद्धात का पुऑन्र्जीविन न केवल अविवेकपूर्ण और 
अ-लोकप्रिय होगा, बल्कि आम जनता के महत्वपूर्ण आथिक हितो के 
लिए नुकसानदेह होगा । 


समग्र राष्ट्रीयकरण नहीं 


तीसरे, यह भी असदिग्ध रूप से कहना होगा कि भारतीय अर्थ॑- 
व्यवस्था मे समाजवाद का अय॑े समग्र राष्ट्रीयकरण नही है । 'औद्यो- 
गिक नीति विषयक प्रस्ताव” कहता है कि कुछ बुनियादी और मूल के 
उद्योगो, जैसे, रक्षा-सामग्री, लोहा और इस्पात, भारी सयत्न और मशीनरी, 
कोयला, रेल, जहाज-निर्माण और खनिजों का राष्ट्रीयकरण किया 
जायगा। अच्य कुछ उद्योग, जसे, एल्युमीनियम, अलोह धातुए, मशीनी- 
ओजार, रासायनिक खाद, और नकली रबद़ उद्योग राजकीय और निजी 
सतेत्रो मे चल सकते है। इसके अलावा अनेक उपभोक्‍ता-उद्योग बच रहते 
है, जो राष्ट्रीय ढाचे के आयोजन की मर्यादा मे पूर्णतया निजी क्षेत्र मे 
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रहने दिये गए है। नेहरुजी ने बार-बार कहा था कि खास महत्व की 
बात है 'सामाजिक नियत्रण” न कि 'सपूर्ण राष्ट्रीयकरण' । दूसरे शब्दों 
मे भारत-सरकार 'विवेकयुक्त समाजीकरण' की नीति पर चलती रही 
है। जैसा कि प्रोफेसर लुइस ने कहा है, “आर्थिक जीवन में सरकार के 
सामने समस्या यह है कि बहुत अधिक नियोजन और बहुत कम नियो- 
जन और बहुत अधिक राष्ट्रीयकरण और बहुत कम राष्ट्रोयकरण के 
मध्य सही रास्ता मालूम करे ।” 

दूसरे विश्वयुद्ध के समय से ब्रिटेन की आर्थिक नीति इस बात पर 
जोर देती रही है कि “प्रत्यक्ष नियत्रण अथवा राजकीय स्वामित्व की 
अपेक्षा निजी उद्योगो पर राज्य को केवल देखभाल का कार्य करना 
चाहिए |” आधुनिक जगत मे, हमे राज्य के केंद्रित नियत्रण और समाज 
के हाथो मे शक्ति के विकेट्रीयकरण के बीच संतुलन रखना होगा । 
सक्षेप गे, नियोजन की आवश्यकता है, किसी प्रकार की कठोर व्यवस्था 
की नहीं । श्री एच० एस०क्रासमंन के अनुसार, “उद्योगो पर अत्यधिक 
राजकीय स्वामित्व से राज्य की नौकरशाही के हाथ! शक्ति का ऐसा 
केद्रीयकरण हो जाता है, जो हमारी स्वतत्रता के लिए खतरा पैदा करता 
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सुनहरा सध्यम सांग 


भारत योजनावद्ध आर्थिक विकास के द्वारा मुक्त-उद्योग और निय- 
जित समाजवाद के बीच सुनहरा मध्यम मार्ग तलाश करने की कोशिश 
कर रहा है। जहा राज्य को गेर जरूरी निजी उद्योगो को हस्तगत 
करने में अपने दु्लेस साधनों को वर्बाद नहीं करना चाहिए, वहा 
सरकार के सामने यह रास्ता भी खुला है कि वह विभिन्‍न ससदीय 
कानूनों के मातहत समाज के व्यापक हितो में निजी उद्योगों का प्रभाव- 
शाली नियत्रण और नियमन करे । कितु यह आवश्यक है कि “बुनियादी 
और सुरक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण उद्योगो और सार्वजनिक उप- 
योग की सेवाओ का सचालन राज्य करे ।” यद्यपि याधीजी “बहु-सख्यक 
उपभोक्ता उद्योगो को विकेद्वित ग्रामीण क्षेत्र भे रहने ठेने के पक्ष मे थे, 


२० भारतीय संयोजन में समाजवाद 


॥। 

तथापि उत्तकी राय थी कि मूल उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होना 
चाहिए ।"' 

अगर निजी क्षेत्र के किसी देशी या विदेशी उद्योग का सुरक्षा की 
दृष्टि से राज्य राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझे तो भारत सरकार के लिए 
यह अनिवाय है कि उसके मालिक को मुनासिव मुआवजा अदा करे । 
लोकसभा में सविवान (चतुर्थ) सशोधन विधेयक पर बोलते हुए नेहरूजी 
ने कहा था, “भारत सरकार विना मुआवजा दिये किसी की सपत्ति 
को हस्तगत नहीं करना चाहती । विदेशी पूजी और विनियोजनों को 
हस्तगत करने की चर्चाओ से मुझे आइचये हुआ हैँ । अगर देश विदेशियों 
की सपत्ति के साथ खिलवाड करने लगे तो वह दुनिया मे बदनाम हो 
जायगा ।” 

लोकततन्नी ढांचा 

इसके अलावा, भारत मे समाजवाद तानाशाही नियत्रण के मुफावले 
लोकतत्र के सिद्धातो पर आधारित है । सविधान के अनुसार, भारत 
सावंभौम लोकतत्री गणराज्य' है, जिसे अपने तमाम नागरिकों के लिए 
“सामाजिक, आथिकऔर राजनीतिक न्याय, विचा र, अभिव्यक्ति, विश्वास, 
धर्म और पूजा की स्वतत्रता तया दर्जे और अवसर की समानता सुलभ 
करनी चाहिए ओर व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता का आइवा- 
सन देते हुए उनमे हर प्रकार के भाईचारे को बढावा देना चाहिए ।” 

भारत ही दुनिया मे शायद एकमात्र देश है, जिसने लोकतत्री 
ढाचे के अतर्गत व्यापक आथिक नियोजन के हारा समाजवादी समाज 
को स्थापना का प्रयोग शुरू किया है । अमरीका और ब्रिटेन जैसे 
परदिचमी लोकतत्रो मे राष्ट्रपति रूजवेल्ट की 'नई नीति” अथवा लाड्ड 
वेवरिज द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सुरक्षा की योजना' के रूप में 
हम कह सकते है कि आशिक नियोजन का आश्रय लिया गया है । भारत 
में समाजवादी और लोकतत्री नियोजन का अबतक का अनुभव काफी 
सतोषजनक रहा है और यह जानकर सतोप होता है कि यह महत्वपूर्ण 
प्रयोग एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतत्र देशों के लिए सहायक साबित 
हो रहा है । 


( 
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विकेंद्रीपकरण 


कितु यह याद रखना आवश्यक हे कि भारत अधिकाश पश्चिमी 
देशो में प्रवतित अत्यकपिक केंद्रित ढग के लोकतत्र का अनुसरण करने 
का कोर्ड इरादा नही रखता । अति प्राचीनकाल से भारत में पचायती 
ढंग का विवोद्रित लोकततन्न प्रचलित रहा है । राजाओं के वच्च-के वश 
मिट गए, एक काति के बाद दूततरी क्राति हुईं, कितु ग्राम-समुदाय 
ज्यो-के-त्यो चने रहे । भाम-समाज का सगठन अपने-आप में एक छोटा- 
सा पृथक राज्य बन कार रहा। तमाम क्रातियों और परिवतेनों के 
बावजूद अन्य किसी कारण की अपेक्षा उसने भारत के लोगो के अस्तित्व 
की कायम रा है ।' 


भारतीय लोकतन युग-युगी से समाज के भीतर सामूहिक जीवन 
पर टिका रहा है, जहा सर्व-सम्मत या करीब-फरीब सर्व-सम्मत फेसले 
किये जाते है । जहा भारत ने कम-ज्यादा ब्रिटिश नमूने के समदीय लोक- 
सत्र को अपने संविधान में स्वीकार किया है, वहा निर्देशक सिद्धात 
राज्य को आदेश देते है कि 'ग्राम पचायतो का रागठन क्रिया याय और 
उन्हें ऐसी सत्ता और अविकार सोपे जाय जिससे थे शासन का इफार्ययों 
के माप से काम कार सके । उस निदेशक सिद्धात की पूरलि की दृष्टि से 
फरीय-करोीय सभी राज्य-सस्फारों ने अपने-अपने क्षेत्रों मे 'लोवतत्री 
विकेश्रोयगरण अथवा पचायदी-राज की स्वापना की है, ताकि भारत 
के देशातो भें दत्-सरयक श्राम-समाजों को व्यापक अधिकार और दर्मब्य 
सोप दा सक्े। प्रशासन के एस साहसिक विकेद्रीयक्रण को प्राचीन 
ड्पवन ति था पूनर्जींदन क्षयया टाबीलाबाद नहीं समझा जाना चाहिए 


हर रख री तल है, जिसे भारत ने सद्दियां के 


हि 


रा! 
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उसके कार्यो का विभाजन करना चाहिए ।” प्रोफेसर कोल लिसते है, 
धलोकतत्र केद्रीयकरण का विरोधी हे, कारण, वह एक ऐसी भावना हैं 
जो जहा कही सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करने की जरूरत होती है 
वही अपने-आपको तत्काल और स्थानीय तौर पर अभिव्यक्त करने की 
स्वतत्रता चाहती है । अगर उसे किसी एक केंद्रीय धारा में प्रवाहित 
करने की कोशिश की जायगी तो उसकी स्वय स्फुर्ति नष्ट हो जाबगी 
और वह अवास्तविक हो जायगी ।॥” ऑल्डस ह्सले भी कहते हं, 
“ग्रेष्ठतर समाज का राजनीतिक रास्ता विकेद्रीयकरण और उत्त रदायी 
स्वशासन का रास्ता है । “प्रोफेसर लास्की विकेद्रीयकरण को हिमायत 
करते है, कारण "एक केंद्रित राज्य में आना-पालन क्वचित्‌ ही रचना- 
त्मक होता है, वह यात्रिक और जड ही जाता है ।” श्री लुइस ममफोर्ड 
“खुले क्षेत्र में छोटे, सतुलित समाज कायम करने” की सिफारिण करते है, 
क्योकि ये समाज सच्चे और सशवत लोकत्तन्न के थोग्य प्रशिक्षण केंद्र 
होते है । तानाशाही देशो मे भी अनुभव से सिद्द हुआ हे कि केद्रीय- 
करण स्थानीय पहल को कठित करता है और सूचनाओं की ईकाइयो 
और केद्र के मध्य आदान-प्रदान मे अपव्यय होता हे । गाधीजी ने 
इसलिए हमेशा यह मात्रा था कि “केद्र में बीस भादमी इकट्ठे बेठकर 
सच्चे लोकतत्र को नही चला सकते, उसे तो हर गाव के लोगो को 
नीचे से चलाना होगा ।” 

कितु यह ध्यान में रखना होगा कि आधुनिक दुनिया मे केद्रीय- 
करण और विकेद्रीयकरण के मध्य एकातिक रुख अपनाना उचित नही है। 
हमे अनिवार्यत मब्यम मार्ग खोजना होगा और केद्रीय पथ-प्रदर्शन और 
निर्देशन के साथ विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमो पर विकेद्वित अमल करना 
होगा। इसलिए इन दो कल्पनाओ को असगन नहीं समझा जाना चाहिए। 
बुद्धिमानी की बात यह होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी नीतियो 
का निर्माण किया जाय और विस्तृत योजनाओ को स्थानीय स्तर पर 
कार्यान्वित किया जाय और दोनो में सामजस्य स्थापित किया जाय । 
नियोजन और प्रशासन की इस प्रणाली की तुलना 'एक वट दक्ष से की 
जा सकती हे, जो अपनी शाखाओ को फैला कर जमीन मे रोप देता है 
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और उनसे तथा मूल घडसे दोनो--पोपण प्राप्त करता है । ये शाखाएं 
जसे बड़ी होगी तो उनसे सरकार को पोषण देनेवाला साधन खड़ा 
होगा । गावो और जिलो से योजनाए और प्रस्ताव आयगे, जिनमे क्षेत्र 
से सबधित पहल की शक्तिया अधिक स्वतत्रता पूर्वक गतिमान होगी । 


नतिक और मानवी सूल्य 


अत मे, भारत का समाजवाद केवल भौतिक सम्रद्धि-कल्याण को 
भाषा में ही विचारनही करता, वह जीवन के नेतिक और मानवी मूल्यो 
पर बहुत्त जोर देता है । तीसरी पच-वर्षीय योजना यह सार्थक दावा 
करती है कि यद्यपि “नियोजन के लिए भौतिक साधनों का विनियोग 
करना होगा, कितु उससे अधिक महत्वपूर्ण मानव विनियोग है। इसके लिए 
हर समय नतिक, मानवी और आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देना होगा, 
जो आधिक प्रगति को सार्थक करते है ।' प्रोफेसर टोयनवी कहते है कि 
“मनुष्य के नेंतिक साधनों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता से ही इसका निर्णय 
होगा कि मनुष्य के हाथो मे जो व्यापक नई भौतिक शक्ति आई है 
उसका भले के लिए अथवा बुरे के लिए उपयोग होगा ।” वह यह भी 
कहते है कि “भारतीय किसानो के जीवन के भौतिक मानदडो को ऊचा 
उठाना कोई भौतिकवादी लक्ष्य नही है, उसका प्रमुख आध्यात्मिक 
महत्व है, व्योफि वह आध्यात्मिक प्रद्धत्ति को सभव वनानेवाली आव- 
वग्यक गवित है ।” प्रोफेसर मालेनवाँ मानवी और अभीत्तिक आधारों 
को प्रभावनाली बनाने पर जोर देते है। श्ली कोलिन क्लार्क मानते हैं 
कि ताविक विकास के मुरय तत्व भोतिक बर्धात प्राइतिक साधन और 
[जी विनियोग नहीं है, वत्कि मुस्य तत्व मानव हे ।* 

नेहल्जी ने विज्ञान और तकनीकी जझान्म के साथ आध्यात्मिकता छो 
पसोउने की आवशध्यञता पर वार-बार जोर दिय्य था । उन्होंने रहा है, 
“पाध्यात्मिक हष्टिकोण भावश्यक और जच्छा है भौर मे हमेया इस विपय 
भें गाधीनी से सहमत रहा ह शायद काउ की बजाय आज पहले से भी ज्यादा) 
जबधि हमारों यानिक सन्‍्यता वो जिस जाध्यात्मिक गुनन्‍्यता का सामना 
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वह आगे लिखते है, “यह वास्तव में पूर्णतया समन्वित मानव की रचना 
करने की समस्या है' अर्थात्‌ आयोजन और विकास की जो शुद्ध भौतिक 
मशीनरी खडी की जा रही है, उसके मुकावले मानव का निर्माण करने के 
लिए आध्यात्मिक और नेतिक शक्ति का आश्रय लेने की समस्‍या है ।” 
डा० श्वहाजर ने कहा है, “यदि नतिक आधार न हो तो सभ्यता ढह जायगी, 
भले ही अन्य दिशाओ में बलवान से बलवान प्रकार की रचनात्मक और 
बोद्धिक गक्तिया काम कर रही हो ।” यही कारण है कि गाघीजी केवल 
जीवन के “उच्चतर मानदड' के लिए ही नही, वल्कि जीवन के “श्रेप्ठत्तर 
मानदंड के लिए योजना बनाना चाहते थे। सबसे अधिक अर्थो मे अब 
आधुनिक दुनिया ने इस कथन की सचाई को समझ लिया है कि 'मनुष्य 
केवल रोटी पर जिंदा नही रहता' और यह अवर्णनीय दुखात घटना 
होगी यदि भारत केवल भौतिक प्रगति और सम्रद्धि पर आवारित 
समाजवादी व्यवस्था की दिशा में वेग से दौडता जायगा। 


० 
उच्चतर उत्पादिता और कार्यकुडालता 

यह बार-बार कहा गया है कि भारत की नियोजित अर्थे-व्यवस्था में 
जिस समाजवादी समाज की कल्पना की गई है, उसका कोई निश्चित 
कठोर स्वरूप नही समभा जाय । दूसरी पच-वर्षीय योजना के अनुसार 
“वह किसी सिद्धात अथवा वाद की चौखट में जकडा हुआ नहीं है। 
हर देश को अपनी स्वय की प्रतिभा, परपराओ ओर प्रिस्थितियो के 
अनुसार अपने आथिक विकास का मार्ग अपनाना चाहिए। इसीलिए 
भारत सरकार और योजना आयोग गत दशाव्दि के दोरान विभिन्‍न 
आर्थिक समस्याओ के बारे मे “व्यावहारिक” मार्ग खोजने को कोशिण 
करते आ रहे है और पचवर्षीय योजनायो के अमल में लचीलापन 
रहा है । वास्तव में, परपरागत पूजीवादी व्यवस्था और 'सशोधित' 
साम्यवाद के वीच की विभाजक रेखा दिन-प्रतिदिन क्षीण और अस्पष्ट 
होती जा रही है । पश्चिमी लोकतत्री देश अधिकाधिक मात्रा में सामा- 
जिक लक्ष्यों की ओर बढ रहे है| प्रोफेसर गालब्रेथ के अचुसार यह 
चहुधा अनुभव नहीं किया जाता कि “भारत की समाजवादी अर्थ- 
व्यवस्था की अपेक्षा अमरीका की बाजार अर्थ-व्यवस्था के अतर्गत राजकीय 
उद्योगों का क्षेत्र अधिक विस्तृत है ।” प्रोफेसर का कहना है कि जहा 
अमरीका मे सरकार स्थूल राप्ट्रीय उत्पादन के २० प्रतिशत का पूरी 
तरह नियत्रण और वितरण करती है, वहा भारत का यह तुलनात्मक 
अक केवल १३-१४ प्रतिणत है। इसके विपरीत, सोवियत रूस अपनी 
नियोजित अर्थ-व्यवस्था की पद्धति मे पूजीवादी देशो की अनेक विधियों 
फो आत्मसात कर रहा है। स्व इचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति 
के सामने सोवियत कृपि और उद्योगो के पुनर्गठन के बारे में बोलते 
हुए यह अर्थसुच्रक वात कही थी कि “अगर जरूरी हो तो हमे पूजीपतियों 
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से उनकी अच्छी और लाभदायक वातो की नक्तल करना सीखना 
चाहिए ।” उन्होने प्रदन किया, “हम पूजीपतियो की उन बातों को क्यों 
न अपनाये जो बुद्धि-सगत और आदिक दृष्टि से लाभदायक है ”” 
इसलिए भारतीय आयोजको का व्यावहारिक और लचीला दृष्टिकोण 
व्यावहारिक विचारों पर आधारित है । 

बुनियादी रूपरेखा 

भारत के राजनीतिक और आधिक विकास के कुछ विदेशी अध्येताओ 
को भारतीय आयोजन का व्यवहारवाद 'क्षोभमजनक' प्रतीत हुआ है, जो 
विचित्र अस्पष्टता को जन्म देता है। किंतु यदि हमारी आयोजना का 
गहरा अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि इस देश में समाजवाद 
के विकास के लिए जो व्यापक सिद्धात अपनाये गये है, वे काफी निश्चित 
और ठोस है। भारत मे समाजवादी लोकतत्र की स्थापना के लिए 
स्वीकृत दिशा-निर्देशों के बारे मे कुछ भी भ्रमकारी या भस्पष्ट नही है। 
वे इस प्रकार है 

(१) उनन्‍नत्त तकनीक और श्रेष्ठतर कार्य-कुशलता और निष्ठा के 
द्वारा कृपि और औद्योगिक उत्पादिता की रफ्तार को तेज किया जाय । 

(२) आय और सपत्ति की विषमताओं को कम किया जाय 
और आशिक शक्ति के केद्रीयकरण को रोका जाय । 

(३) पूरे रोजगार, श्रेष्ठत्तर शैक्षणिक सुविधाओं और बुनियादी 
आवश्यकताओ की, विशेषकर समाज के दुर्बंल अग्रो के लिए, व्यवस्था 
करके सव नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाय । 

(४) जनसख्या के सभी वर्गों के मध्य समान हित साक्रेदारी और 
सामाजिक एकता की भावना उत्पन्न की जाय । 

(५) गुटों से अलग रहने की नीति पर चलकर और पूर्ण निरश- 
स्त्रीकरण के लिए ठोस प्रयास करके अतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व-- 
जात्ति के ध्येय को आगे वढाया जाय । 


प्रचुरता की अथव्यवस्था 
उत्पादिता की रफ्तार तीब्नतर करने के प्रथम निर्देश के सबध 
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मे, भारत की पंचवर्षीय योजनाओ ने शीघ्रगामी कृषि और औद्योगिक 
विकास की दिझ्रा में व्यापक और सतुलित मार्ग अपनाने की कोशिश 
की है । राष्ट्रीय सपत्ति के अधिक उत्पादव के बिना समाजवादी समाज 
के निर्माण का वस्तुत. यह अर्थ होगा कि गरीबी का वितरण हो जाय । 
समाजवाद के अदर वस्तुओ और सेवाओ की उपलब्धि बढाने की हृष्षि 
से समाज की उत्पादक शक्तियों का अधिक कुगल और लाभदायक 
उपयोग सभव होना चाहिए । आथिक समानता के लिए ठोस प्रयत्न 
करने के साथ-साथ नेहरूजी के शब्दों में हमे 'प्रचुरता की अथव्यवस्था 
कायम करने की कोशिश करनी चाहिए । 


कृषि की उत्पादिता 


कृपि उत्पादन के क्षेत्र में हमारा बुनियादी हृप्तिकोण यह रहा है कि 
प्रति एकड उपज बढाने के लिए खेती के तरीको को सघन और आधु- 
निक बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था भे विविधता पंदा की जाय । देश को 
अन्त के मामले में स्वावलबी बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि कपास, 
गन्ना, पटसन और तिलहन जैसी कुछ बुनियादी औद्योगिक कच्ची 
सामग्री की उपलब्धि की हप्रि से भी कृषि का उत्पादन बढ़ना अत्यधिक 
महत्वपूण हे । इसलिए भारत की अथव्यवस्था को सुट्टठ बनाने में कृषि 
र उद्योगों फा तुलनात्मक योग क्या हो सकता है, इस बारे में विवाद 
करना व्यर्थ होगा । ये दोचो क्षेत्र एक दसरे पर घनिष्ट रूप से निर्भर 
है, और एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए है और सहकारी आधारो पर क्वपि- 
उद्योग मुलक समाज-व्यवस्था कायम करने के लिए दोनों का साथ-साथ 
विकास किया जाना चाहिए ।जेसा कि डा० कुजनेट्स ने कहा है. “कृपि- 
छेत मे प्रति श्रमिक उत्पादन में उल्लेखनीय दृद्धि दुनिया के किसी बड़े 
क्षेत्र मे औद्योगिक त्रान्ति की आवश्यक ज्ञर्ते हे |” प्रोफेसर रोस्तोव का 
भी यह अर्थ-सूचक कथन है कि खेती की उत्पादिता शवित में दृद्धि करके 
ओर उत्पादन मे तीम्र दृछ्धि करके आधुनिक उद्योगों के लिए कार्यकारी 
पूजी का सासा भाग प्राप्त क्या जाना चाहिए। यह एक विचित्र 
रिथिति हैं कि यद्यपि भारत में इस समय प्रति एकड उपज दनिया मे 
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सब से कम है, कितु देश के विधभिन्‍त भागों मे अनेक प्रगतिशील किसानो 
ने प्रयोग करके इतनी उपज की है, जो दुनिया मे सब से अधिक हैं। 
इसलिए विश्व बेंक मिशन की सन्‌ १६५६ की रिपोर्ट के अनुसार “ऐसे 
जाने-बूफ़े तरीके है जो आसान हे, कितु गरीवी और अज्ञान के कारण 
जिन पर अमल नही किया जा सकता, उन पर समुचित अमल करके 
भारत में कृषि की उत्पादिता बढाई जा सकती है।” योजना आयोग 
ने एक योजना तैयार की है, जिसके अनुसार प्रगतिशील किसानो द्वारा 
अपनाये जानेवाले उत्तम तरीकों को साधारण किसानो में प्रचारित 
किया जा सकेगा | प्रोफेसर रेडअवे लिखते है, “खेती के सुधरे तरीके 
अपनाने के लिए कुछ कार्यकारी या स्थायी पूजी जरूरी हो सकती है, 
कितु इस अतिरिक्त पजी के झुकाबले अतिरिक्त उत्पादन कही अधिक 
होगा और पजी की व्यवस्था की अपेक्षा समस्या का कठिन अग यह 
होगा कि सुबरे हुए तरीको का प्रभावशाली ढग से किस प्रकार प्रसार 
किया जाय । इसलिए तीसरी पचवर्षीय योजना में ग्राम-उत्पादन 
योजनाएं बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि सिचाई की सुवि- 
धाओ का प्रा-पूरा उपयोग किया जाय, अच्छे किस्म के बीज, प्राकृतिक 
ओर रासायनिक खाद, सुधरे हुए कृषि औजार देकर नाना फसली क्षेत्रों 
को बढाया जाय और मिट्टी तथा पानी का सचय करके भुमि का विकास 
किया जाय । इन ग्राम-योजनाओ में लाभ उठानेवालों के परपरागत 
दायित्वों की पूर्ति के कार्यक्रमों का भी समावेश किया जाय, जिनके 
अभाव में ठोस कृषि प्रगति होना कठिन होगा । 


सामुदायिक विकास 


सामुदायिक विकास आदोलन जो देश के करीब-करीब सभी राज्यी 
में पचायती राज का रूप ले रहा है अब वास्तव मे जन-आदोलन बन 
जाना चाहिए और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के शब्दों मे “उसका 
आधार आत्म सहायता और सहकारिता होना चांहिए और अपने जीवन- 
मान को ऊचा उठाने के लिए लोगो की रचनात्मक शक्तियों का उपयोग 
किया जानता चाहिए ।” ग्राम-विकास खड और जिला पचायतों की 
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स्थापना का मुख्य उदहेश्य भारत के देहातो मे रहनेवाले किसान परि- 
बारो के साधनों को वैज्ञानिक तरीकों १र उत्पादक कामो में नियोजित 
करना है। यदि ऐसा सगठित प्रयास निरतर नही किया जायगा तो 
सामुदायिक-विकास-कार्यक्रम हमारे सीसित साधनों के लिए बोक 
बन जायगा और अपनी उपयोगिता और गतिशीलता गवा देगा । यह 
आदोलन विफल नही होना चाहिए, वह इस देश में लोकतत्र और 
समाजवाद की रक्षा के लिए आवश्यक है। जैसा कि रिचर्ड पोस्टन ने 
कहा है, “सारत में इस प्रकार के समुदाय कायम करने को कोशिश न 
केवल भारत, वल्कि सारी दुनिया के लिए आशाजनक चिह्न है ।” 


/ 
कषि-सुधार 


भारत में कृषि-सुधार-कार्यक्रम का मुख्यत बुनियादी उदेश्य यह है 
कि विचौलियों की समाप्ति, भू-स्वामित्व की सुरक्षा, लगान के वैज्ञानी- 
करण और छोटे भृ-स्वामियों मे सहकारी सिद्धातो के प्रसारण द्वारा 
कृपि-उत्पादन को बढाया जाय । इस पर जोर दिया गया है कि भूमि- 
सुधार की हर मजिल को पूर्ति के साथ कृषि उत्पादन बढाने और ग्राम- 
अर्थव्यवस्था मे विविधता लाने के लिए किसानो को अधिक सहायता 
देना सभव हो जायगा । 

भू-स्वामित्व की अधिकतम सीमा लागू करने का भी मुख्य उद्देश्य 
यह है कि असली खेती करनेवालो को खेती की जमीन का मालिक 
बनाया जाय और वे उत्पादन बढाने मे प्रत्यक्ष दिलचस्पी ले सके । यह 
स्पष्ठ समझ लेना चाहिए कि मृ-स्वामित्त की अधिकतम सीमा लागू 
करने का अर्थ यह नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रो के कुटुब॒ अमुक सीमा से 
अधिक आय न कमा सके । वास्तव भे, जब योजना भें निर्धारित कार्य- 
क्रम के अनुसार भूमि फिर से बाट दी जायगी तो सभी किसानो को प्रति 
एकड उपज बढाने की हर कोशिश करनी होगी । इसके अलावा योजना 
में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे बड़े पेमाने पर लघु ग्राम-उद्योगों 
और कुटीर उद्योगो की स्थापना की जाय, ताकि देहातो में खेतो, छोटे 
कारखानों और उद्योग केद्रो का जाल बिछ जाय । 
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कितु इसका यह अर्थ नहीं कि शहरी भूमि अथवा सपत्ति से 
प्राप्त होनेवाली आय को सीमित करने का कोई प्रयास न किया 
जाय । समाजवादी समाज कायम करने की क्रिया राष्ट्रीय अथंग्यवस्था 
के सभी क्षेत्री में दाखिल होनी चाहिए और तीसरी पचवर्पीय योजना 
ने ठीक तौर पर ही ऐसी अनेक दिशाए सूचित की है, जिनमे शहरी आय 
की नियत्रित और व्यवस्थित किया जा सकता है । उसमे कहा गया है, 
“प्रथम, सामाजिक नीति द्वारा पु जीगत लाभ, सद्द आदि से होनेवाली 
आय को सीमित किया जाय और राज्य उसका उचित भाग प्राप्ल 
करे। दूसरे, कर-प्रणाली के विस्तार और सुवार द्वारा ऐसे कदम 
उठाये जाय कि इस तरह की आय पर पूरा कर वसूल किया जा सके, 
करो से बचने की कोशिश का सख्ती से सामना किया जाय और करो 
की चोरी के अवसर घटा कर कम-से कम किये जाय ।*' 

सहकारी खेती 

भारतीय क्रपि को ठोस आधार प्रदान करने के लिए यह जरूरी 
हैं कि उत्पादन, उधारी, आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धि, बिक्री और 
माल की तैयारी के क्षेत्रो में सहकारिता के सिातो पर अमल किया 
जाय । तीसरी पंचवर्षीय योजना ने यथासभव श्रीघत्र सभी गावों में 
सेवा सहकारी समितिया सगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया 
है। किंतु इन सगठनों को आत्मनिर्भरता और कार्यक्रुशलता सुरक्षित 
करने के लिए पर्याप्त प्रयत्त किया जाना चाहिए। यावो के सेवाभावी 
नवयुवको में से भली प्रकार प्रशिक्षित कार्यकर्ता जबतक उपलब्ध नही 
होगे, तबतक विचौलियो द्वारा गरीब किसानो के आर्थिक ज्ञोपण को 
समाप्त करने का बुनियादी लक्ष्य हासिल करना असभव होगा । जब 
सेवा सहकारी समितिया ठोस आधार पर स्थापित हो जायगी, तब 
सहकारी खेतो का प्रयोग वाछनीय होगा, ताकि छोटे किसान वैज्ञानिक 
तरीके से खेती कर सके। नि सदेह, सम्मिलित खेती का आदोलन 
पर्णतया स्वेच्छिक होना चाहिए और सरकार को उसे ऑन नच्छुक किसानो 
पर थोपने की कोई कोशिश नही करनी चाहिए । तानाशाही हुकुमतो 
के अतर्गत इस क्षेत्र में दवाव के फलस्वरूप ज्यादा प्रगति नही हुई 
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'है। रूसी समाचार पत्र (प्रावदा) ने चीन मे कम्यूनों की कार्य-पद्धति 
की बडी आलोचना की है और कहा है कि वह “हानिकारक और 
गलत रास्ते पर ले जानेवाली है ।” इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 
स्वीकृत सहकार सम्मिलित खेती की योजना के अतर्गत, किसानों को 
भूमि पर अपना स्वामित्व बनाये रखने की छूट होगी और वे कतिपय 
'पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार सयुक्त खेती से अलग हो सकंगे । यदि 
किसान सहकारी खेती से होनेवाले आथिक लाभो के बारे मे सतुष्ट 
होगे तो वे निस्सदेह अपनी अतिम इच्छा से इस प्रकार की खेती को 
अपनायगे और उसके प्रयोग को जारी रखेगे । तीसरी योजना की 
अवधि में विभिन्‍न राज्यों मे ३२०० सहकारी फार्म नमूने के तौर पर 
कायम किये जायगे । यदि इन नमूने की परियोजनाओ से किसानों को 
अपने भूमि साधनों को एकत्र करने की व्यावहारिक उपयोगिता का 
पता चल गया तो नमूने की परियोजनाओं की परिधि से बाहर अपने- 
आप बडी सख्या में सहकारी फार्म कायम हो जायगे। 
सहकारी खेती उन छोटे किसानों के लिए, जिनके पास सीमात 
अथवा उप-सीमात भूमि है, विशेष रूप से उपयुक्त है। मध्यम और 
बडे किसान, जिनके पास जमीन की बडी ईकाइया है और जो अपने 
परिवार के सब लोगो की श्रम-दक्ति और वेल-शक्ति का उनमे पूरा 
उपयोग कर सकते है, उन्हे अपनी आर्थिक जरूरतो की पूति के लिए 
सहकारी सगठन आकर्षक प्रनीत नहीं हो सकता है। कितु आज की 
परिस्थितियों में छोटे किसान अपने साधनों को एकत्र करके ही सिंचाई 
की वर्तमान सुविधाओ और अन्य सुधरे हुए तरीको का उपयोग करके 
अपनी उत्पादिता मे दृद्धि कर सकते है। संयुक्त सहकारी फार्मो की 
स्थापना में सुविधा पहुचाने की दृष्टि से राज्य को उन क्षेत्रों मे भूमि 
की चकवदी करने का काम तेजी से चलाना चाहिए। इस प्रकार सह- 
कारी खेती भारत के वहु-सख्यक छोटे किसानो के लिए ठोस और वैज्ञानिक 
भाथिक योजना है। श्री ए० एम० खुसरो और श्री ए० एन० अग्रवाल 
के अनुसार “सहकारी खेती की वकालद सैद्धातिक नहीं, बल्कि अनिवाय॑ 
है, और राजनीतिक नही वल्कि आईथिक है ।” 
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यह जान लेना दिलचस्प होगा कि गाधीजी ते भी भारत में सहकारी 
खेती के तरीकों का समर्थन किया था । उन्होंने १५ फरवरी १६४२ के 
'हरिजन' मे लिखा था, “मेरा यह हृढ विश्वास है कि हम तबतफ खेती 
से पूरा लाभ नही उठा सकेंगे, जबतक कि हम सहकारी खेती को नही 
अपनायगे । क्या यह बु्धिसगत नहीं कि गाव की भूमि को एक सौ द्ुकडों 
में बाट लेने के बजाय यह वेहतर होगा कि गाव के एक सो परिवार 
सारी जमीन पर मिलकर खेती करें और उससे होनेवाली आय को 
आपस में वाट ले !” गाघीजी को आज्ञा थी कि उनकी कल्पना की 
सहकारी खेती भूमि की शक्ल को बदल देगी और लोगों की गरीबी 
और बेकारी का अत कर देगी । कितु उन्होने यह भी कहा था कि “यह 
तभी सभव होगा जब लोग एक दूसरे के मित्र बन जाय और एक 
परिवार की तरह रहने लगे । 


मिश्चित अथं-व्यवस्था 


उद्योगी के क्षेत्र मे, भारतीय आयोजन “मिश्रित अर्थव्यवस्था की 
नीति पर चल रहा है! वह स्थल राष्ट्रीय उत्पादन मे हृद्धि करने के 
लिए राजकीय और निजी क्षेत्रों को विशिष्ट कार्य सौपता है । राजकीय 
क्षेत्र से, विदोष कर बुनियादी और भारी उद्योगों के क्षेत्र में, यह अपेक्षा 
की जाती है कि वह अपना पूरा और सापेक्ष विकास करे । वह न 
केवल उत्पादन में उच्चतर कार्य-कुशलता का परिचय दे, बल्कि श्रमिक 
वर्गो मे सार्वजनिक उत्साह के गुप्त ख्रोतो को भी उन्मुक्त करे । जैसा कि 
प्रोफतर डरबित ने कहा है, “समाजवादी आथिक सगठन को निजी 
लाभ के स्थान पर सामाजिक उद्देश्यों की प्रस्थापना करता चाहिए 
ओर सभी व्यक्तियों की व्यापक शक्तिशाली उत्पादक इतियो को मुक्त 
करना ओर प्तमान हित की बुद्धितगत और नैतिक भावना से उसे परि 
पुप्तर करना चाहिए ।” प्रोफेसर माइडल “मनोवैज्ञानिक और आदर्श- 
प्रेरित” स्थिति उत्पन्त करने की आवश्यकता पर जोर देते है, जो “शी घ्र- 
गामी आशथिक विकास में सहायक होती है।” 

भारत में लोकतत्नीय विक्रेद्रीयकरण प्रचलित होने के साथ राजकीय 
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क्षेत्र केंद्र और राज्यों के औद्योगिक प्रयासों को चलाने के अलावा अब 
धीरे-धीरे ग्राम-पचायतो के स्वामित्व और प्रबंध में चलनेवाले देहाती 
उद्योगों में भी सक्तिय होगा। इस प्रकार के सामुदायिक उद्योगो की 
स्थापना करके हम केवल मुद्वीभर लोगो के ही चही, बल्कि सारे 
राष्ट्र के जीवन-मान को ऊचा उठाने के कार्य मे लोगो के भीतर फिर 
से शक्ति और उत्साह पंदा कर सकते है । 


राजकीय क्षेत्र 


भारत सरकार ने किसी सकुचित या संद्धातिक विचार से प्रेरित 
हो कर राजकीय क्षेत्र को देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान 
नहीं दिया है। राजकीय क्षेत्र के उद्योगों की सूची पर एक निगाह 
डालने से पता चलेगा कि ऐसे हर उद्योग के लिए काफी मात्रा मे प्‌ जी 
के विनियोजन और उत्तम प्रकार के प्रवध-कौशल की आवश्यकता 
थी । निजी उद्योगपति साधारणतया इन बुनियादी उद्योगो की स्था- 
पना के लिए आवश्यक साधन नही जुटा पाते । यह संयोग की वात नही 
है कि वतंमान शताब्दि के शुरू के वर्षो मे निजी क्षेत्र मे इस्पात कार- 
खानो की स्थापना के बाद, देश को नये इस्पात के कारखाने की 
स्थापना की चर्चा शुरू करने के लिए भी करीब आधी शताब्दि तक 
प्रतीक्षा करनी पडी । यह सुविदित हे कि विकासशील देणो में मुनाफे 
की मात्रा बुनियादी उद्योगों की अपेक्षा उपभोक्ता उद्योगों मे अधिक 
होती है और इसलिए अर्थशास्त्र के साधारण नियम के अनुसार निजी 
पूजी बुनियादी उद्योगों की अपेक्षा उपभोक्ता उद्योगों में अधिक लगती 
हैं। चूकि विकास की भावी रफ्तार बुनियादी उद्योगों के विकास पर 
निर्भर करती है, इसलिए बुनियादी उद्योगों की स्थापना के लिए साधन 
जुटाने होगे, चाहे उपभोक्ता उद्योगों के मुकाबले उनमे मुनाफे की 
मात्रा उतनी आकर्षक न हो । इस कारण राजछीय क्षेत्र को आगे आकर 
भावी विकास की जिम्मेदारों लेनी पउसी है। उसके अलावा, भारत 
जैसे देश में, क्षी जान पी० लूहस मे घब्दो में, ' जहां सरकार स्वनन्रता- 
प्राध्वि के समय सभी आाधुनिक सगठनों की अपेक्षा उधिक विकसित 
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थी, वहा राजनीतिक अधिकारियों के लिए विकास का नेतृत्व करना 
स्वाभाविक था ।” 

हाल मे भारत सरकार ने राजकीय क्षेत्र मे उद्योगो को व्यापक 
दायित्व सौपने की दृष्टि से जो कदम उठाये है, उनका उद्देश्य विभिन्‍न 
तरीको से उनकी उत्पादन-कुशलता वढाना है । इस हृप्मि से कदन 
उठाये गए है कि कारखानो के जनरल मंनेजरो को प्रभावशाली कार्ये- 
कारी प्रमुख समझा जाय और उन उद्योगों के कुशल सचालन के लिए 
उनको प्रत्यक्ष उत्तरदायी ठहराया जाय । अब उन्हे कार्य-सचालन की 
टृष्ति से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पर्याप्त अधिकार होगे और सचालक- 
मडल के सदस्यो की जिम्मेदारी आम नीतियो, देखभाल, आयोजन 
और समन्वय तक सीमित रहेगी | हमारो धरती पर विदेशी आक्रमण 
के कारण उत्पन्न वर्तमाव सकट की द्ृप्तमि से, इन महत्वपूर्ण राजकीय 
उद्योगो मे उत्पादन बढाने की कही अधिक आवश्यकता है । 

राजकीय क्षेत्र के उद्योगो से यह भी आशा की जाती है कि वे 
भावी विनियोजन के लिए खासी बचत करे । इन उद्योगो के लिए 
कोई हानि और न कोई लाभ का सिद्धात अब स्वथा पुराना पड गया 
है । वास्तव मे, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मे ये राजकीय उद्योग श्री 
जोन राबिन्सन के शब्दों मे स्थापित ही इसलिए किये जाते हे कि “वे 
पूजीवाद की अपेक्षा किसी भी अर्थव्यवस्था से विनियोजन पूजी प्राप्त 
करने के कही अधिक शक्तिशाली साधन सिद्ध होते हे ।” 

तीसरी योजना की अवधि में यह अनुमान लगाया गया है कि 
केद्रीय और राज्य-सरकारो द्वारा सचालित उद्योगो से कार्यकारी खर्च, 
सामान्य प्रतिस्थापन, ब्याज और लाभाश चुकाने के वाद लगभग ४५० 
करोड रुपये की बचत होगी । इसके अलावा, भारतीय रेलो से राष्ट्रीय 
योजना के लिए ३५० करोड रुपया जुटाने की आशा की गई है। 


श्रम की उत्पादिता 


इन राजकीय उद्योगो मे काम करनेवाले श्रमिको की उत्पादिता- 
शक्ति बढाने के लिए श्रमिक वर्मो को भौतिक और सामाजिक 


रच (५ 
उच्चतर उत्पादिता और कार्यकुशलता घर 


प्रोत्साहन देवा जरूरी होता है । साम्यवादी देशो में, जिनमे रूस भी 
शामिल है. उत्पादन बढाने के लिए बोनस ओर कोम की मजदूरी के 
रूप मे ठोस भौतिक प्रोत्साहन दिये जाते हे । श्री डगलस जे ने लिखा 
है, “सोवियत रूस के आज के समाज में सवसे अधिक और सबसे कम 
वेतन पानेवालो की कर चुकाने के बाद वास्तविक आय का अतर 
निश्चय ही ब्रिटेन और स्केण्डीनेविया के देशो की अपेक्षा अधिक है 
और सभवत अपरीका के वरावर है । श्री डेविड गारनिक के अनुसार 
“सोवियत प्रवधकर्त्ता का मुख्य काम उत्पादन से सबधित है, उत्पादन 
की मात्रा ही उसके काम की कसौटी समझो जाती है ।” 

भौतिक प्रोत्साहनी के अलावा, ऋमिको की उत्पादिता-शक्ति स्थायी 
आधार पर उसी दशा में वढाई जा सकती है जब श्रमिको को औद्योगिक 
प्रतिष्ठान का 'साथी-ट्स्टी' माना जाय और मालिक तथा मजदूर दोनों 
को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पूरा भाव हो । ज॑ंसा कि तीसरी 
पंचवर्षीय योजना में कहा गया है, “गरीबी, बेकारी और अल्प उत्पादिता 
के दुृश्चक्र को तभी तोडा जा सकेगा, जब उत्पादन की क्रिया मे लगे 
सभी लोगो को अधिकतम योगदान करने के लिए जोरो से प्रेरित 
किया जायगा ।” 

राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कारोबार मे व्यावसायिक 
नंतिकता और ईमानदारी की ठोस १रपराए भी कायम करनी चाहिए। 
जेंसा कि श्रो फडिनेम्ड ज्विग ने कहा है, “कोई सगठन बहुत कार्य-कुशल 
और लाभदायक हो सकता है, कितु राष्ट्र की नैतिक प्रष्ठभूमि की 
टृष्टि से सर्वथा विफल सिद्ध हो सकता है ।” भ्रष्टाचार से मुक्त और 
ईमानदार प्रशासन के बिना समाजवादी, समाज विशेषकर उद्योग और 


व्यापार के क्षेत्र में, वाहरी आकर्षण के बावजुद केवल खोखला ही 
होगा | 


राजकीय क्षेत्र का आकार 


कुछ लोगो ने भारत में राजकीय क्षेत्र के आकार के बारे में अआत 
धारणाएं बना ली है। शायद, यह पूरी तरह अनुभव नही किया जाता 


३६ भारतीय संयोजन में समाजवाद 


कि तीसरी योजना के अत मे सगठित उद्योगों मे लगी पूजी में राजकीय 
क्षेत्र का अशदान केवल २४ प्रतिशत होगा, णेप ७५ प्रतिशत निजी 
क्षेत्र के हाथो मे होगा । 

तीनो योजनाओ की अवधियो मे खनिज उत्पादन के लिए राजकीय 
क्षेत्र के पूजी विनियोजन मे कम-से-क्रम १० प्रतिशत से लेकर करीव ३३ 
प्रतिशत तक की दृद्धि होने की आशा है। कितु अव॑व्यवस्था के 
विभिन्‍न क्षेत्रों मे, जिनमे कृषि और सामाजिक सेवाओं का भी समावेश 
है, कुल पूजी विनियोजन के मुकावले राजकीय क्षेत्र की पूजी का 
अनुपात प्रथम योजना के ४६ प्रतिशत से वढकर दूसरी योजना में ध४ड 
प्रतिशत हो गया था। तीसरी योजना मे अनुमान हे कि यह ६० 
प्रतिशत होगा और चौथी तथा उसके बाद की योजनाओं भे निश्चित 
राष्ट्रीय नीति के अनुसार उसमे और भी ढद्धि होगी । 


निजी क्षेत्र 


कितु भारतीय अर्थव्यवस्था मे, विशेषकर उपभोक्ता उद्योगों मे निजी 
क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा । औद्योगिक नीति विषयक प्रस्ताव 
(देखे परिशिप्लन २) मे स्पष्ट कहा गया है कि राज्य की यह नीति होगी कि वह 
ऐसे उद्योगो के निजी क्षेत्र मे विकास होने मे सहायता और प्रोत्माहन दे, 
जो ए और बी सूची में शामिल नही हे और उनके लिए आवश्यक 
सहायता का भी प्रबंध करे । अवश्य ही, यह स्पष्ट कर दिया गया है 
कि निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रयासों को सरकार की सामाजिक और 
आशथिक नीति के व्यापक ढाचे मे लाजमी तौर पर अपना स्थान ग्रहण 
करना होगा और तद्विपयक कानूनों के अनुसार नियतण और नियमन 
में रहना होगा। आखिर तो श्री जार्ज गोयडर के शब्दों मे, “आधुनिक 
समाज में निजी उद्योग को हिस्सेदारों के साथ-साथ श्रमिको, समाज 
और उपभोक्ताओ के हितो की भी रक्षा करनी होगी ।” किंतु भारत 
सरकार स्वीकार करती है कि साधारणतया इन उद्योगो को राष्ट्रीय 
योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुए अपना विकास 
करने की यथासभव अधिक-से-अधिक स्वत्तत्रता दी जाय । 
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भारत के प्रधानमन्नी ने भी बार-बार दोहरायां है कि योजना के ढाचे 
के भीतर निजी क्षेत्र को विकास करने का अवकाश, स्वतन्नता ओर 
प्रोत्साहन दिया जाय । उन्होने कहा है, “आप इस क्षेत्र को सेकडो 
तरीकों से नियत्रित कर सकते है। . .किन्‍्तु जहा आप उनका 
नियत्रण नहीं करते, वहा उन्हे आप पहल करने और परिणाम लाने का 
अवकाश दीजिए ।” इस प्रकार राजकीय और निजी क्षेत्रों मे मेल- 
मिलाप की भावना से काम करने की आशा की जाती है। योजना 
आयोग के अनुसार, “हर क्षेत्र को दूसरे की पूत्ति करता ओर सारे राष्ट्र 
के विकास में योगदान देना चाहिए ।” 

यह तथ्य ध्यान मे रखना चाहिए कि हमारे उत्पादन में आज निजी 
उद्योगो का प्रमुख भाग है। इस क्षेत्र में केवल बडे उद्योग ही नही है, बल्कि 
करोडो किसान, का रीयर, व्यापारी और छोटे व्यवसायी शामिल है, जिनके 
'पारस्परिक मेल से आथिक क्रिया-कलाप और भारत की कुल जन-सख्या 
का एक वडा भाग बनता है। समठित उद्योगो के क्षेत्रमे भी राष्ट्रीय आयो- 
जन के फलस्वरूप निजी क्षेत्र को भारी प्रोत्साहन मिला है, क्योकि, उसके 
अनुसार उपभोक्ता-सामग्री के आयात पर अनेक कडे प्रतिवध लगाये 
गए है और पूजीगत माल और आयातो की स्थिरता के लिए विदेशी 
विनिमय अधिक मात्रा मे उपलब्ध किया गया है । श्री वी० के० आर० 
वी० राव ने लिखा है, “इस नीति ने न्यूनाधिक घरेलू बाजार की गारटी 
सुलभ की है, जिससे निजी क्षेत्र का योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से 
भी अधिक व्यापक पैमाने पर और विविध रूपो मे विकास और विस्तार 
हुआ है ।” भारत में निजी उद्योगो को औद्योगिक वित्त-निगम, औद्योगिक 
ऋण और वितियोजन निगम, जीवन बीमा निगम और भारत पुन्वित्त 
निगम सस्थाओ से ठोस प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिली है। 

अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य निजी क्षेत्र को करो में रियायते देकर 
आधिक दृष्वि से सहायता देता रहा है, जिससे पृजी विनियोजन को 
प्रोत्साहन मिले । उदाहरण के लिए. दुहरा घिसाई अलाउस, विकास 
रिवेट और अम्रुक अवधि के लिए कर-मुक्ति की व्यवस्था की गई है । 
यह भी याद रखना चाहिए कि राजकीय उद्योगों के अतगंत आथिक 


8००९०, 


श्प भारतीय संयोजन से समाजचाद 


और सामाजिक मदों मे मुख्यत विजली, परिवहन, सचार, तकनीकी 
शिक्षा और वैज्ञानिक शोध के लिए जो भारी पूजी विनियोजन हुमा है 
वह निजी क्षेत्रों को पृष्ठ करने मे अभूतपूर्व तरीके से सहायक रहा हैं । 


सहकारी क्षेत्र 


कितु निजी क्षेत्र को भारत की नियोजित अरव॑व्यवस्था द्वारा 
उत्पन्त नई स्थिति के साथ खुशी-झुशी सगति विठाने के लिए तेयार 
होना चाहिए और श्री मोरिस डाँब के शब्दो में “व्यावसायिक स्वतत्रता 
की कल्पना” से पीडित नहीं होना चाहिए । हमारे समाजवादी ढाचे मे, 
यह आशा की जाती हैं कि व्यापार और उद्योग का निजी क्षेत्र घीरे- 
घीरे कार्यकुशल और सुगठित सहकारी लक्षेत्र वन जायगा, जिसमे निजी 
अथवा समसूहयत प्रेरणा के लाभो के साथ-साथ समाज की आम भला 
का भी मेल होगा। सक्तकारी क्षेत्र मे, स्वभावत निजी व्यवसायियों 
को सत्तत आधार पर उचित मुनाफा कमाने का काफी अवकाण होगा 
किंतु उन्हे समुदाय के हितो को ध्यान मे रखते हुए योडे मुनाफे पर 
सतोप करना चाहिए। मुनाफाखोर समाज में अनियोजित अथे- 
व्यवस्था का जमाना हमेशा के लिए लद चुका है और आज की गत्ति- 
गील और जीघ्र परिवर्ततशील दुनिया मे उसे वापस लाने की कोशिश 

बेकार होगी । 


शाथिक कुशलता 


उद्योग और क्ृषि दोनो क्षेत्रों में जहा तक उन्नत तकनीफ के 
प्रयोग का सवाल है, उत्पादिता कुशलता बढाने के लिए वैज्ञानिक उपाय 
अपनाने की हर कोशिश की जा सकती हे, कितु उच्चतर उत्पादन और 
पूर्णतर रोजगार के मध्य सही सतुलन रखने की पर्याप्त साववानी रखी 
जानी चाहिए । अल्प विकसित देशो मे आधुनिकतम मशीनो का मनमाना 
उपयोग करने और अपने सीमित पूजीमत साधनों और बेकार जन- 
श्वित के सर्वोत्तम उपयोग की आवश्यकता को नजरअदाज करने की 
इत्ति पाई जाती है । डा० ईनजिग ने लिखा है कि जहा अर्थव्यवस्था 
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अत्यधिक विकसित हो और आबादी थोडी हो, वहा श्रम की बचत 
करनेवाले साधनों का उपयोग लाजमी है, कितु पिछडे देशो की अर्थ- 
व्यवस्थाओ में अपने-आप चलनेवाली मशीनों और आधुनिकतम यात्रिक 
साधनो का प्रचलन शायद ही लाभदायक होगा, जहा बडी सख्या में 
अकुशल मजदूर खेतो और कारखानो मे नाकाफी मजदूरी पर काम पाने 
को लालायित रहते है । 
प्रोफेसर गालब्रेथ ने इस जाहिरा कितु बहुधा भूले हुए अनुभव 
को दोहराया है कि अल्पविकसित देशों 'को अधिक प्रगतिशील देशों 
की विधियो को, जिनमे मजदूरों की कमी का खयाज रखा जाता है, 
अपने विकास की प्रारंभिक अवस्थाओ में नहीं अपनाना चाहिए | वह 
कहते है, “ऐसा करने से अल्प साधनों की बर्बादी होगी और विकास में 
वाधा पडेगी और सयोग से भी कही अधिक बेकारी मे द्ृद्धि होगी 
डा० शूमाकर “माध्यमिक तकनीक अपनाने की जोरदार हिमायत करते 
है, जो वास्तव मे भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त होगी । कितु यह 
स्वीकार किया जाता है कि अल्प विकसित देशो मे एक से अधिक प्रकार 
की त्तकनीक इस्तेमाल की जा सकती हे । डा० बेटलहीम के जब्दो मे, 
“आखिरी तकनीकी चुनाव मे किसी एक तकनीक का नही, वल्कि 
तकनीक समूह का चुनाव करना होता है ।” इसी ह॒ष्लि से, योजना- 
आयोग ने छोटे, कुटीर और ग्राम-उद्योगो के विकास और विस्तार को 
उच्च प्राथमिकता दी है। हाल मे, विभिन्‍न राज्यो के ग्रामीण क्षेत्रों मे 
सघन और समन्वित आधार पर उद्योगो की करीव पचास नमूने की 
परियोजनाएं कायम करने का निश्चय किया गया है। इनमे उन्तत 
तकनीक अपनाने के साथ-साथ अविकसित क्षेत्र के लोगों को पूरा 
रोजगार देने की भी व्यवस्था की जायगी । हमारा बुनियादी लक्ष्य 
केवल तकनीकी कुशलता हासिल करना नही है, वल्कि हम व्यापक अर्थ 
आबिक कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं। जो आथिक सगठन आधघु- 
निकतम तकनीकी सुधारों के पीछे दौठता है और वेकारी तथा मानव- 
दुखो के लूप मे सामाजिक हानि का हिसाव नहीं लगाता, उसे समाज- 
वादी, प्रगतिशील या कार्यकुशल सगठन नहीं कहा जा सकत्ता । 
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थांत्रिक की बजाय 'रासायमि्क 


कृषि के क्षेत्र मे कुछ राजकीय यात्रिक फार्म कायम किये गए है, 
ताकि उन क्षेत्रो का पर्याप्त विकास हो सके जिनमे सिंचाई की सुविधाएं 
उपलब्ध की जा रही है और जहा काफी सख्या में जनशक्ति सहज 
उपलब्ध नही है । कितु आमतौर पर हमारी नीति उन छोटे किसानो को 
उन्नत औजार और साधन देना हे, जो बड़े पँमाने पर मशीनी खेती नहीं 
कर सकते । हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था मे, जहा आवादी 
काफी सघन है, विकसित देशो-जैसी मशीनी खेती न तो व्यावहारिक 
होगी और न वाछनीय । जॉन स्ट्रेची ने एशिया और अफ्रीका के देगो 
के कृषि-कार्य क्रमों मे यात्रिक के बजाय रासायनिक साधनों के उपयोग 
पर बहुत अधिक बल दिया है। वह कहते है कि रासायनिक खादो, 
स्थानीय खादों और कीटनाशक मौषधियो का व्यापक उपयोग करना 
चाहिए । इसके अलावा, दुनियाभर का यह अनुभव रहा है कि मशीनी 
खेती लाजमीतौर पर प्रति एकड उपज नही बढाती है। उदाहरण के 
लिए, अमरीका और आस्ट्रेलिया के बड़े फार्मो की तुलना में जापान में 
छोट फार्म दुगनी और डेन्मार्क तथा स्विट्जरलैण्ड मे चौगुनी उपज 
करते है । यह सही है कि बडे फार्मो मे उत्पादिता प्रति व्यक्ति बढती 
है, प्रति एकड नही। इसलिए समाजवाद को बडे पैमाने पर मशीनीकरण 
का पर्यायवाची नहीं समझा जाना चाहिए । विभिन्‍न राष्ट्रीय-भर्थ- 
व्यवस्थाओ में स्थानीय परिस्थितियो और जरूरतो के अनुसार उत्पादन 
के उन्नत तरीके बुद्धि-सगत और सतुलित रूप मे अपनाने चाहिए । 


& 
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जहा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए कृपि और औद्योगिक 
उत्पादन की रफ्तार तेज करना बहुत आवश्यक है, वहा न्यायोचित 
वितरण की व्यवस्था करना और वर्तमान आथिक और सामाजिक 
विपमताओ में कमी करता भी कम जरूरी नही है। आधुनिक विज्ञान 
और तकनीक श्ञास्त्र की प्रगति के साथ पश्चिम के अनेक देश श्री लुई 
फिगर के जब्दों में 'सशद्धि के सकट से पीडित है । कुछ लोगो को प्रकट 
समृद्धि के मध्य लज्जाजनक सावंजनिक गरीबी विद्यमान है । 

यह अधिकतम सामाजिक कल्याण दो अत्यत भिन्‍न तरीको से सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ पश्चिमी लोकतत्री देश, जिनमें 
पब्चिमी जमंनी भी शामिल है, हृदय से यह मानते हे कि वाजारगत 
अर्थव्यवस्था के अतर्गत सुकत प्रतियोगिता द्वारा ही व्यवितगत सम्रद्धि 
और सार्वजनिक हित दोनों प्राप्त किये जा सकते है । डा० लुइविग 
एहुंडे स्पप्ट शब्दों मे कहते हैँ कि “प्रतियोगिता के एकमात्र रास्ते से ही 
सारे समाज को प्रगति और लाभ यानी समाजीकरण सर्वोत्तम रूप में 
प्राप्त किया जा सकता है । इस आर्थिक मान्यता का आधार इस आशा 
में निहित है कि उत्पादन के उच्चतर स्तर और व्यक्तिगत सम्रद्धि के 
फलस्वरूप अत में सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण सिद्ध हो सकता है। 
इसके विपरीत, साम्यवादी देश 'सर्वहारा की तानाथाही' के द्वारा वर्ग 
हीन समाज-व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे है, कितु ताना- 
शाही तन अत में बत्यत केद्विन और नॉक्रज्ञाहो प्रशासन को जन्म 
देता है और राज्य निस्तेज होने के दगाय करीब-करीच असीम सत्ता का 
उपभोग करता है । मॉल्टस हवसले बहने है वि “क्षमर्यादित संगठन छा 
जमानदी प्रभाद होता है. वह स्त्री-पुरपों वो स्वयं-चालित मनीने दना 
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देता है और रचनात्मक भावना का गला घोट देता हे । प्रोफेसर एलेक 
नोव ने अपनी नई पुस्तक मे यह सिद्ध करने के लिए विस्तृत तथ्य 
और आकडे प्रस्तुत किये है कि चार दशाव्दियों के तानागाही आयोजन 
के वावजूद सोवियत रूस मे आज भी कृषि का “आयोजन तथा भ्रशानस 
अकुशल और अपब्ययी हैं।” ख्थइचेव ने अपने देश के कृपि-सगठन के 
कुप्रवध और व्यापक भ्रप्नाचार की कडी आलोचना की थी। चीन मे 
देहाती कम्यूनो का प्रयोग मुस्यत इसलिए विफल रहा कि उसके अमल 
मे बहुत अधिक कंठोरता और एकरूपता का आश्रय लिया गया । 

भारतीय आयोजन मे, दुनिया के आथिक इतिहास मे शायद पहली 
बार विकेद्वित समाजवादी समाज का निर्माण करने का हादिक प्रयास 
किया जा रहा है, जिसमे आथिक विकास की गतिशील रफ्तार के साथ 
व्यापक लोकतत्री प्रक्रिया के अतर्गत और शातिमय तरीको से व्यापक 
सामाजिक और आशिक न्याय की स्थापना सभव होगी । गाधीजी के 
कथनानुसार, “समान वितरण का सच्चा अर्थ यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओ की पूर्ति का साधन शथ्ाप्त हो।* 
इसका यह अर्थ है कि “ट्रस्टीपन की भावना से जीवन के हरेक क्षेत्र में 
सयम से काम लिया जाय ।* नेहरुजी ने हमेशा इस बात पर बहुत 
अधिक जोर दिया था कि सभी नागरिको की खाना, कपडा, मकान और 
शिक्षा-जेसी प्राथमिक जरूरतों की पूर्ति की जाय ताकि जन-साधारण 
को न्यूनतम किंतु उत्तम जीवन-मान प्राप्त हो सके । यह स्पपष्ठ है कि 
समाजवादी समाज की स्थापना के लिए शब्दश समान वितरण न तो 
व्यावहारिक है और न आवश्यक । 


प्रगतिशील कर-प्रणाली 


तीसरी योजना में वर्तमान विषमताओं को कम करने और थोडे से 
लोगो या समूहो के हाथ में आथिक सत्ता केद्रवित न होने देने के लिए 
अनेक लोकतत्री उपाय प्रस्तावित किये गए है। भारत सरकार की कर- 
नीति में इसी लक्ष्य की दृष्नि से सशोवन किया गया है । २८ फरवरी 
१६६३ को ससद के सामने अपना वजट-प्रस्ताव पेश करते हुए वित्तमत्री 
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ने कहा था, “हमको जिस गम्भीर चुनौती का सामता करना पड रहा 
है, उसको देखते हुए यह और भी अधिक जरूरी है कि समता और सामा- 
जिक न्याय के जिन विचा रो को हमने अपने जीवन का अविभाज्य अग स्वी- 
कार किया है, उन पर पहले से भी कही अधिक उत्साहपूर्वेक ध्यान दिया 
जाय ।” निम्नतर आयवाले समूह की आय में वृद्धि करने के अलावा, 
वर्तमान कर-नीति का उहेश्य बडी आयवालो पर उत्तरोत्तर अधिक 
कर लगाना है। आयकर सबधी आकडो से पता चलता है कि यदि 
करारोपण के पहले और वाद आयकर देनेवालो की सख्याओ की तुलना 
की जाय तो पता चलेगा कि करारोपण के बाद आय के आधार पर उत्त 
का पुनविभाजन न्यून आय-सपमूहो के पक्ष में होगा ' 
निम्न तालिका इस स्थिति पर प्रकाश डालती है--- 








करारोपित आय सन्‌ १९५६-६ ० में आयकर देने 
का क्षेत्र वालो को सख्य्य ( ००० मे) 

करारोपण के करारोपण के 

रू० पहले बाद 

प००१ से १०,००० ३३६ ६ ३४३ १ 
१०,००९ से २५,००० श८० ४ श्र 6 
२५,००० से ७०,००० पद ९ ४श्प 
७०,००१ और ऊपर १२६ ७६, 
योग पह९०णय ८६०८ 





भारत में आयकर और सवधित टक्‍्सो की दर करारोपित आय के 
क्षेत्र के अनुसार न केवल उत्तरोत्तर बढती जाती है, बल्कि अजित आय 
के प्रकार के अनुसार भी कऋमिक प्रगतिणील है। इस प्रकार आय की 
समान परिधि से भी सर्वधा अनाजित आय पर सर्वाधिक कर लगेगा 


किक 


१. केंद्रीय राजस्व मंडल के आँकडों के आधार पर । 
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और वेतन के रूप मे होनेवाली आय पर कर-भार कम-से-कम होगा । 
दो लाख की वाषिक आय के कर-दाता को अपनी आय का ६७-३ 
प्रतिशत देना होगा वशर्तेकि यह आय उसका वेतन हो । वेतन के 
अलावा अन्य सर्वथा अजित आय पर कर-दाता को आय की उसी राभि 
पर ६८ € प्रतिशत और सर्वथा अनाजित आय पर ७४ ६ प्रतिशत देना 
होगा । सन्‌ ६३-६४ के बजट मे आयकर पर जो अतिरिक्त अधिशुल्क 
लगाया गया था, वह भी क्रमिक प्रगतिशील था । 


अभ्रत्यक्ष कर 


समाजवादी ढग की समाज-व्यवस्था कायम करने के सिद्धात के अनु- 
सार उत्तरोत्तर इद्धिगत करारोपण का तत्त्व केद्रीय और राज्य सरकारों 
द्वारा वसूल किये जानेवाले अप्रत्यक्ष करो मे भी दिखाई देता है । इस 
प्रकार, नियम रूप मे वस्तुओ पर जो कर लिये जाते है, उनमे विलास 
और अछ्धंविलास की चीजो पर सामान्यत अधिक कर वसूल किया जाता 
है । जिसके फलस्वरूप ऊची आय कमानेत्राले समृही की वास्तविक आय 
में कमी हो जाती है । इसके विपरीत, जिन चीजो पर थोडी आय कमाने- 
वाले अपनी आय का बडा भाग खर्चे करते हे, उन पर या तो बिल्कुल ही 
टैक्स नहीं लिया जाता या कम लिया जाता है। उदाहरण के लिए, 
१६६३-६४ के बजट में दियासलाई, चीनी, जुतो आदि पर कोई अतिरिक्त 
उत्पादन कर या अधिशुल्क नही लगाया गया । वनस्पति और गर-जरूरी 
तेली पर से कर उठा लिया गया । 

कुछ भड़कीली उपभोक्ता वस्तुओ पर उत्पादन-कर की मात्रा भारी 
हैं। उदाहरण के लिए, मोटर गाडियो पर कर की दर १००० र० या 
यथामूल्य (एड वलोरम ) पर १० प्रतिशत से ३००० र० तक अथवा 
१६ हार्स पावर से ज्यादा या कम की स्थिति के अनुसार यथामृल्य पर 
१५ प्रतिशत है । इसी प्रकार रेफ्रीजीरेटरो और वातानुकूलित यत्रो पर 
उत्पादन कर यथामूल्य पर लगभग २० प्रतिशत है । इसके विपरीत 
कुछ वस्तुए जन-उपभोग की है, जैसे दियासलाई, चीनी, साबुन आदि, 
उन पर हल्का कर वसूल किया जाता है। 


न्हा 
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सन्‌ १९६३-६४ के बजट में कुछ वस्तुओं पर उत्पादन कर बढाया 
गया है, और साथ ही अधिशुल्क भी लगाया गया है। इससे 
करो की क्रमिक इद्धिशीलता के सिद्धांत की और भी पुष्टि हुई है । देखा 
जाय तो बुनियादी उत्पादन मे यही सिद्धात प्रचलित है। उदाहरण के 
लिए सुप्रफाइन कपडे पर ४७४५ पैसे प्रति मीटर कर लिया प्रति 
जाता है, जबकि मोटे कपडे पर यह कर १८ पसे मीटर है । इसके 
विपरीत, सन्‌ १६६३-६४ के बजट मे लिखने के कागज, काच, चीनी 
मिट्टी के सामान, विजली के बल्व आदि पर १० प्रतिशत से लेकर चाय, 
कह॒वा, साबुनो और प्रसाधन सामग्री पर २० प्रतिशत तक और रेशमी 
कपडे, रेडियो, रेडियोग्रामो, मोटर गाडियो आदि पर ३३३ प्रतिगत 
अधिशुल्क लगाया गया है । इससे स्पप्ट होता है कि उत्पादन कर इस 
तरह लगाये गये है कि क्रमिक दद्धिशीलता की प्रणाली जन-उपभोग 
की वस्तुओ पर ही नही, बल्कि भडकीली उपभोग की वस्तुओ पर भी 
लागू होती है । 

राज्यों मे लगनेवाले करो के वारे में भी यही प्रणाली अपनाई 
जा रहो है । विक्री कर इस तरह लगाया जाता है कि वह वस्तुओं की 
प्रद्त्ति और श्रेणी पर निर्भर करता है, चाहे वे विलास की हो या 
आवश्यकता को। रेफ्रीजिरेटरो, ग्रामोफोनो, वातानुकुलित यत्रो आदि 
पर १० प्रतिशत विक्री-कर लगाया जाता है । कितु औपधियो और 
दवाओ, तिलहनों, साधारण काच की चीजो पर टंक्‍्स की दर विभिन्‍न 
राज्यों में २ से ५ प्रतिशत है । इससे पता चलता है कि सामान्य उपभोग 
की वस्तुओं पर कर लगाने में क्रमिक इद्धिगील कर-प्रणाली लागू 
होती है । 


दया धनी ओर धनो हो रहे हूं ? 


कुल मिलावार, राजस्व कर-नी ति और अल्प आयवाले समृहो को दिये 
जानेवाले अन्य प्रोत्साहनों के फलस्वस्प अल्प आयवाले समूहो में ऊमाने- 
वालो की सरया में काफी हृद्धि हुई है। अखिल भारतीय आयकर अको 


चक 


के आधारपरसकलित जागे की तालिका से पता चतता हैं कि सन्‌ ५३-५४ 


प्रसमम> 
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से ५६-६० के छह वर्षो मे ५००० रु० वापिक से कम कमानेवालो की 
सख्या मे उच्च आयवाले समूहो के व्यक्तियों की सस्या की तुलना में तीत्र 
गति से इद्धि हुई है । 

करारोपण के पुर्वे झ्ायकर प्रदाताओ की कुल सख्या 


(अक ७०00 व्यक्तिया मे) 








करारोपित आय १६५३-५४ सालभर १६५६-६० सालभर & 
का क्षेत्र (रु०) के कुल कॉल 
का ९७ का %, 
५००० से नीचे १५७६ रे११५ ३०६० ३२४४ 


५००१से १० ००० २०१२ ३९७ ३३६६ २छ७छ८ 
१०,००१ से २५,००० १०७४५ २१२९ १८०२ २०२ 
२५,००१ से ७०,००० ३२० के प्र 4 ष्टु श 


७०,००१ से अधिक ८२ १६ १३६ श्प्ू 
योग प०६४ २१०० ० पदघ९र०थ ९१००० 





इस तालिका से पता चलेगा कि ५००० २० से नीचे के आय- 
समुहो मे आयकर दाताओ का प्रतिशत सन्‌ ५३-५४ मे ३१ १ प्रतिशत 
से बढ़कर सन्‌ ५६-६० में ३४४ प्रतिशत हो गया है । इसके विपरीत 
अन्य-आय समूहो में यही प्रतिशत कम हुआ है। 

कर न लंगनेवाले आय-समृहो के सबंध मे कोई४निश्चित आकड़े 
उपलब्ध नही है । कितु निम्नतम आयवाले व्यक्तियों के डाकखानो और 
परिगणित बंको के बचत-खातो की सख्या बतानेवाली निम्न तालिका से 
स्थिति का खासा अनुमान किया जा सकता है। 
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सेविंग बेक अमानत खाते 





१९५१-५२ १६६१-६२ ५१-५२ को 


तुलना में 
६१-६२ को 
(करोड रुपयो से) प्रतिशत इद्धि 


के पोस्ट आफिस बचत 
खातो की राशि वर्ष 
के अन्त मे ७४ २ ३२५४ ४श्ृ८ ६ 
ख परिगणित बंको के 
बचत खातो की चर्प 
के अन्तिम शुक्रवार 
को राशि ९१० ७ ३३३७ २४५ ६€ 
क--ख का योग २०६.,६९ ६५६९ १ ३१४ ० 





यह दिखाई देगा कि सन्‌ ५१-५२ से ६१-६२ की दस वर्ष की 
अवधि में बचत-खातो की राशि तीन गुनी से अधिक बढी है । डाकखानो 
के बचतखातो की राशि मे ४३६ प्रतिशत की असाधारण ढडद्धि हुई है 
और यह अनुमान किया जाता है कि निम्ततम आय-समृहवाले व्यक्ति 
डाकखानो में ही आमतौर पर बचत-खाते खोलते है । यह सही है कि 
इन वचतखातो की राशि मे हुई कुछ दइद्धि छोटी बचत सम्रह-अभियान 
ओर जन-सख्या की इद्धि के कारण हुई होगी । कितु इस तालिका से 
यह तथ्य प्रकट होता है कि जो व्यवित पहले बचत चही' कर पाते थे, वे 
अब करने लगे है । 

इन तथ्यों से इस आलोचना का पूरा औचित्य सिद्ध नही होता कि 
भारत में आयोजन के बावजूद विभिन्‍त आथिक शक्तियों के फलस्वरूप 
धनी अधिक धनी और गरीब अधिक गरीब हो रहे है। कम आयवाले 
समृहो मे व्यक्तियों को आय में हृश्य परिवर्तत दिखाई देता है, जबकि 
ऊची आयवाले समूहो में व्यक्तियों की आय में गिरावट आई है । इसके 
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समाज के सामाजिक और आशिक ढांचे में गहरा परिवर्तन आ चुका है, 
रोजगार, जन-सख्या की विशेषताओं और कौटुबिक सवधो में परिवर्तन 
हुआ है ।” धनी वर्ग विविध प्रकार से कानूनी दाव-पेचो के द्वारा करो से 
बचने की कोशिश करता है और ये 'सुक्ष्म तरीके! अब आकार में काफो 
बढ गए है। भारत मे भी धनी और उच्च मध्यम-वर्ग के परिवार आय- 
कर और अधिकर की ऊची दरो से बचने के लिए घीरे-ब्रीरे विभकक्‍त हो 
रहे है । उदाहरण के लिए, हिन्दू सयुक्त परिवारों मे ४०,००० रु० से 
ऊपर की आमदनियो पर कर-निर्वारण कम हो रहा है । सन्‌ ५३-४४ मे 
इस श्रेणी मे कर-दाताओ की सख्या २००९ थी। उनकी आय भर टंक्‍्स 
की राशि क्रश १८ २२ करोड और ८ ४१ करोड रु० थी । सन्‌ ५६-६० 
मे इस श्रेणी मे करदाताओ की सख्या घटकर १७५६ रह गई और उनको 
आय १४ ५६ करोड और देय-कर-राशि ६ ८८ करोड रु० थी । इसलिए 
आयकर सबंधी आकडो को, जिनसे देश मे पहले की अपेक्षा अधिक 
आधिक समानता की दिशा प्रकट होती है, विल्कुल यथार्थ निद्शेक 
ही नही मान लेना चाहिए । 

टक्‍्सो से बचने के विभिन्‍न तरीकों के अलावा यह मावना होगा 
कि देश के ऊची आयवबाले समूह टेक्‍्सो की खासी मात्रा मे चोरी करते 
है। करो की इस चोरी की मात्रा के अनुमानोी मे अवश्य ही अतर 
होगा । ५० करोड से लगाकर २०० करोड तक प्रतिवर्ष करो की चोरी 
होने के अनुमान किये जाते है। कितु हमे स्पष्टत स्वीकार करता 
चाहिए कि आयकर की चोरी के विभिन्‍न छिद्रो के बद करने की काफी 
गूजाइश है । वर्तेमान सकट के समय लोग राष्ट्रीय कोप मे अधिक 
टेक्सो के रूप मे अपना योगदान करने के लिए राजी है। कितु वे यह 
जरूर चाहते हैं कि सरकार वर्तमान टेक्‍्सो को, विशेषकर समाज के धनी 
वर्गो से, वसूल करने के लिए सगठित प्रयास करे । इस सबंध में निम्न 
सुफावो पर सावधानी से विचार किया जाय और जहा सभव हो, उन 
पर अमल किया जाय । 

(१) आयकर-दाताओ की भारत मे कुल सख्या करीब १० लाख 
है । हमारी जन-सख्या को देखते हुए यह सख्या थोड़ी है। अगर आय- 
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कर विभाग घर-घर और दुकान-दुकान पर जाकर व्यवस्थित ढग से 
जाच-पडताल करे तो आयकर-दाताओ को सख्या में दृद्धि होने की काफो 
गृजाइण है | वर्तमान मे ऐसी जाच की व्यवस्था है, कितु इस विपय 
में अधिक उत्साह से काम लेने और राष्ट्रीय अभियान चलाने की 
जरूरत है । 

(२) सारे देश मे, शहरो मे भवन-निर्माण को विस्तृत जाच कराना 
लाभदायक होगा, जिससे पता चल सके कि इस कार्य में पूजी किन 
साथना से प्राप्त हुई और भूतकाल में प्रकट की गई आमदनी से उसकी 
सगति बंठती है अथवा नही । आयकर अधिकारियो को यह मालूम करने 
की फोशिग करनी चाहिए कि ऐसी जायदादों से होनेवाली आय को 
आय के विवरणों में घोपित किया जा रहा है अथवा नहीं । इस विपय 
में कुछ चुने हुए शहरों में नमूने के तौर पर जाच की जा सकती है 
और उसके वाद इस योजना को सारे जहरी क्षेत्रों में लाग किया जाय | 

(३) रजिस्ट्रारोा और नायव रजिस्ट्रारों को हिदायत दी जाय कि 
वे भूमि जीर मानो की जायदाद के लेन-देन का विवरण समय-समय 
पर जायकर विभाग को भेजे | आयकर अधिकारी सबधित आयक र- 
दाताधथों के आय-विवरणो की जाच-पडताल में उस जानकारी का उप- 
योग कार संदाते है । 

( ८) प्रत्यक्ष-झर-समिति ने सिफारिश की है कि ठेकेदारों को जब 
विःभेन्‍्त सरगरी एनेसिया भुगतान करे तो सातव ही आय-कर भी काट 
निया करे ताझि कर की चोरी न होने पाये 


यह आवश्यक प्रतीन शोत 

८४ | अदट्ध आवरयके अतानल हात्त हु 
४ कि इस निफारिय पर घीघछर अमल किया नाथ । मालूम हआ है कि 
हम हू 


फन्या का कक आर कर क्ज 
दापिस्यलान सबकार ने इक दादा का चुंतवास के समय एसा ररना शझम्द 
भी दर दिया है । 
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(५) फर से दससे के लिए एस टसय से व्यवसाय फिया गाता है 


खाक 
जय 
सन 


| फू 
शि्साव-बहियों में दण नहीं फिया घाता। यह प्रणा ठहटे पैमाने पर एच 
३८ "६३4" ++ टटि म। एः | ५६ ध्जो के कर 2 चैं दर व्‌ 2 ट चल 


पथ के ॥आ कट अक अज &-क 4 कप कक - कक जा न हि 8०6: घकण॥+ 
छाद » | यहू छुराए गये चुद्ध | दोरान कीगली वो वियधिल के ग्मे 
हम ही न्फ क्र के छः 
संदंधों निमभी फेयारथ पैरा 7६ ऊछौन पिभिन्‍त राज्यों मे विलश्वी-मर 
क्र 


से दस भिया रस प्रद्य रू दारण सरकार 


4 हल है 
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को बिक्री-कर के रूप मे ही नही, वल्कि आय-कर में भी काफी हानि 
उठानी पडती है । इस प्रकार की करो की चोरी को वेहिसाब प्राप्त 
हुई सपत्ति की सतत जाच-पडताल करके ही प्रभावशाली रूप से रोका 
जा सकता है । इस प्रकार की जाच-पडताल वहुसख्यक मामलो में सभव 
नही हो सकती । इसलिए सरकार को चुने हुए कर-चोरी के मामलों 
में क्षेत्रत और व्यापार या उद्योगगत आधार पर मुकहमे चलाने 
चाहिए 

(६) कस्टम विभाग में जानकारी देनेवालों को उदारतापएूर्वक 
पुरस्कार दिये जाते है और उनसे अच्छे परिणाम निकले है । यह प्रणाली 
आयकर विभाग मे भी जारी की जानी चार 

(७) कपनी करो के सबंध में कपनियों की खर्च की छूट की 
मदो को कडा करके कर-वसूली के छिंद्रो को बद किया जा सकता है । 
इस समय औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानो के डायरेक्टरो और 
बडे अधिकारियों को आवास, परिवहन भौर आतिथ्य सत्कार के नाम 
पर काफी उदार रुविवाए दी जा रही है ! यद्यपि सन्‌ १६६१ के आय- 
कर कानून ने अतिवि-सत्कार की कुछ सीमा निर्धारित कर दी हे, फिर 
भी अन्य कुछ मदो मे कमी की ग॒जाइश हे, जिन्हें व्यवसाय को बढाने के 
लिए उचित खर्च को सज्ञा दी जाती है। एक अविकारी के वेतन और 
आनुसगिक सुविधाओं पर ६०,००० रु० वापिक खर्च की सीमा निर्वारित 
कर देने का निर्णय एक सही कदम है । 

भारत को सही अर्थों मे प्रगतिशील लोकतत्र होना चाहिए। लोक- 
तत्र को स्थायी आधार पर सफल होना हो तो उसे 'बहुत अधिक ढीला' 
ओर अनुशासन रहित नहीं होता चाहिए । अपने समस्त नागरिकों के 
लिए उच्चतर जीवन-मान प्राप्त करने के लिए उसे समाज विरोधी 
प्रदतत्तियों पर तात्कालिक और प्रभावशाली अकुश लगाना चाहिए 
कठोर कदम जब उठाये जाते है तो वे हमेशा लोकप्रिय नही होते, कित्‌ 
श्री वाल्टर लिपमेन के शब्दों मे “बार-बार के नरम निर्णय ऐसी अवस्था 
० कर दंगे, जिसमे स्वतत्रता और लोकतत्र नष्ट हो जाते है।” 
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आथिक शवित का विभाजन 

तीसरी योजना ने ऐसी अमेक दिशाओं का निर्देश किया है, जिनके 
अनुरार कुछ व्यक्तियों अववा समृहो के हाथो मे आधिक जतक्ित केंद्रित 
ने होने देने के लिए कदम उठाये जा सकते हे । प्रथम, जिन क्षेजों में 
बडी औद्योगिक इकाइयो की स्थापना और भारीपूजी-विनियोजन की जाव- 
श्यकता हो, उनमे राजकीय शक्ति के केद्रीयकरण दो प्रभावणाली रूप में 
रोका जा सकेगा। दूसरे, उद्योग में नये सिरे से दाखिल होनेवालों और 
मध्यम और छोटे आकार की औद्योगिक ईकाइयो को, विधेपकर सह- 
फारो क्षेत्र मे, अधिक अवसर दियेजा रहे है। सन्‌ १६५६ के शद्योगिक- 
नीति-प्रस्ताव के दायरे में भारत सरकार को औद्योगिक लाइसेसी के 
जरिये निजी पूजी विनियोजन को नियत्रित करने के पर्याप्त अधिकार 
भिले हाए है । इसके अनुसार, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या 
पुरानी के विस्तार के लिए लाइसेस कमेटी व पूरी स्वीक्षति जावश्यक 
| नथे लाउसेस जारी करते समय चुने हुए औद्योगिक समूहों में उद्योग 


का 
] 


ऊड्रित ने होने देकर जाधिक णवित घो फंलाने दी सावधानी रखी जाती 


०83, 


| उससे जरपधिक्सित क्षेत्रों मे उद्योगी की स्थापला भें मदद मिली हैं 
जार पिशिन्‍्त्र क्षेत्रों मे छहत से नप्रे जौर नौजवान ब्यदसाधियों को 


हर 


पत्मापशन मिला है । 


ह 


४ भारतीय संयोजन से समाजचाद 


राजकीय नियंत्रण 

भारत सरक्तार ने निजी औद्योगिक प्रतिप्ठानों के मनेजिंग एजेंटों 
और मैंनेजिग डायरेक्टरो के हाथो मे आधिक जक्ति केंद्रित न होने 
देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। सन्‌ १६५६ के कपनी कानून के 
पास होने और उसमे हाल के सशोधनो के वाद राज्य को अतर-कपनी 
विनियोजन, विभिन्‍न कपनियो की सह-डायरेक्टरशिप, आतरिक 
साधनों के उपयोग और डायरेक्टरों तथा उच्च अधिकारियों के पारि- 
श्रमिक के बारे मे पहले से अधिक अधिकार प्राप्त हो गए है । 
औद्योगिक (विकास और नियमन ) कानुन १६४६ द्वारा प्राप्त अधिकारों 
का उत्पादन, वितरण और मूल्यो पर नियत्रण करने के लिए उपयोग 
किया जा सकता हे। सन्‌ १६६० के सशोधित कपनी कानून के 
अतर्गंत कोई भी कपनी एक साथ सेक्रेटटी और कोपाध्यक्ष, मेनेजिग 
एजेंट, मेनेजिंग डायरेक्टर अथवा मेनेजर के रूप भे एक से अधिक 
प्रवध अधिकारी नियुक्त नही कर सकती । किसी सार्वजनिक लिमिटेड 
कपनी या उसकी सहायक कपनी मे किसी व्यक्ति को प्रथम वार 
मेनेजर के रूप में नियुक्त करने के लिए भी केद्रीय सरकार की मजूरी 
प्राप्त करना जरूरी है। यदि भारत सरकार खास अनुमति प्रदान न 
करे तो कोई आदमी पब्लिक या प्राइवेट दो से अधिक कपनियों के 
मनेजर के रूप मे काम नहीं कर सकता । कपनी विनियोजनो के बारे 
में भी कानून की व्यवस्थाओ में सशोधन कर दिया गया है। कुछ 
मर्यादाओ और अपवादों को छोड कर प्रवध समूहो के बाहर पूजी 
विनियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। अतर- 
कपनी विनियोजन मे विनियोजन करनेवाली कपनी अपनी सम्रहीत 
पूजी का ३० प्रतिशत तक विनियोजन कर सकती है | इस समग्र सीमा 
के भीतर यह और प्रविवान है कि कोई कपनी किसी दूसरी कपनी 
के ६० प्रतिशत से अधिक साधारण शेयर नही खरीद सकती । सबसे 
ताजा सशोधन (१६६३) का उद्देश्य कपनी कानून का समन्वित 
प्रशासन और श्रप्न-प्रणालियो का उन्मूलन है । 

यह सुझाया गय्य है कि औद्योगिक वित्त-निगम जैसी विविछ: 
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सरकारी एजेंसियो को सुरक्षित ऋण देने के बजाय ठोस निजी उद्योगों 
की साधारण शेयर पूजी मे हिस्स। लेने की स्वतत्रता होनी चाहिए। 
सन्‌ १६६० के सथ्योधित कानून के अनुसार निगम को ऐसा करने का 
अधिकार मिल गया है और कोई कारण नही कि समाजवादी नमूने के 
आत्तरिक अग के रूप मे उस पर अमल क्यो न किया जाय ! यह सतोष 
का विषय है कि अब सस॒द ने उपयुक्त मामलो में ऋण को साधारण 
शेयरों मे बदलने की नीति पर चलने का सरकार को अधिकार दे दिया 
है । यूनिट ट्स्ट आदोलन को भी भारत मे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, 
ताकि निम्न और मध्यम आय-समूह सट्ट से होनेवाली हानि को जोखिम 
न उठाते हुए शेयरों के रूप में सपत्ति हस्तगत कर सके। प्रोफेसर 
टाने की राय मे सपत्ति का विकेद्रीकरण स्वततत्रता का साधन होता 
है और मैं तो कहगा कि यह समाजवादी लोकतत्र की दिल्ना में एक 
अच्छा कदम है । 


छोटे उद्योगों का विकास 


छोटे उद्योगो को प्रोत्साहन देना और बडे औद्योगिक प्रतिष्ठानो के 
मुकावले उनको प्रतियोगात्मक स्थिति को सुदृढ करना सरकार की 
सुनिश्चित नीति रही है । तीसरी योजना के शब्दों मे “छोटे और ग्राम- 
उद्योगो ने गत दशाब्दि में अतिरिक्त रोजगार, अधिक उत्पादन और 
अधिक न्यायोचित वितरण की दिशा मे उल्लेखनीय योगदान दिया है । 
तीसरी योजना की अवधि मे उनका स्थान और भी महत्वपूर्ण रहनेवाला 
है। तकतीक और सगठन मे सुधार हो जाने से ये उद्योग राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था के अतर्गत कार्यक्षम और प्रगतिशील बविकंद्रित क्षेत्र का रूप 
धारण कर सकते हैं ओर विजेपकर अविकसित क्षेत्रो मे रोजगार और 
आय के साधन उपलब्ध कर सकते हैँ । किंतु तकनीकी परिवर्तन की 
रफ्तार इस तरह नियमित करनी होगी कि बडे पेमाने पर तकनीकी 
वेरोजगारी से बचा जा सके, जो लाखो व्यक्तियों के लिए मुसीबत का 
कारण होती है । 
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छोटे उद्योगो के विकास के लिए सरकार विभिन्‍न तरीफ़ों से 
सहायता दे रही है । उनको कच्चा माल, मणीनें, आवश्यक सेवाएं और 
अपेक्षाकृत सस्ते दर पर ऋण सुलभ करने के लिए कदम उठाये 
जाते है । 
छोटे उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सारे देश मे 
औद्योगिक वस्तिया स्थापित की गई है । दूसरो योजना की अवधि में 
६० वस्तिया या तो स्थापित की गई या मज्र की गई। तीसरी 
योजना की अवधि में विभिन्‍न आकार की ३०० ओऔद्योगिक वम्तिया 
स्थापित को जायगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने दूसरी योजना 
की अर्वाव मे लघु उद्योगो को किराया-खरीद की ज्र्तों पर ४२० 
करोड रुपये मूल्य की मशीने सुलभ की है । इसके विपरीत, सरकार 
ने कुटीर और लघु उद्योगों से जो सामग्री खरीदी, उसका मूल्य सन्‌ 
५२-५४ में ७, ४०,००० रुपये से बढ़कर सन्‌ १६६०-६१ मे ६ करोड़ 
रुपये से अधिक हो गया । 
ओद्योगिक बस्तियों के अलावा, उद्योग मन्नालय ने तीसरी योजना 
की भ्वधि मे, विशेषकर अल्प विकसित क्षेत्रो मे अनेक ग्राम्य मौद्योगिक 
बस्तिया स्थापित करने का निश्चय किया हे । गाम्य औद्योगिक बस्तियो 
में कारीगरो के उपयोग के लिए मुख्यत कार्य, स्थान और कुछ अन्य 
समान सेवा-सुविधाओ की व्यवस्था की जायगी । 
लघु-उद्योगो का विकास हाल के वर्षों मे भारत मे विकास आयो- 
जन का अत्यत अर्थसूचक चिह्न हे । उदाहरण के लिए, सन्‌ १६५६- 
६० को अवधि में साइकल निर्माण करनेवाली लघु ईकाइयो की सस्या 
४४ से १५०, सिलाई की मशीनो की ३५ से ७५, मशीसी ओऔजारो 
की ३४४ से ५०० से अधिक, विद्यत मोटरो की ६ से ७४ और घधिजली 
के पखो की २२ से ४७ हो गई । लघु उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड रहित 
मशीनी ओजारो का सूल्य सन्‌ १६९५६ में १३० करोड रुपये से बढकर 
सन्‌ १६६० में ४ करोड़ रुपया हो गया । वर्तमान सकट के समय, 
2 लघु औद्योगिक ईकाइयो को सुरक्षा के लिए आवश्यक सामग्री का 
* «५प करने के लिए विश्येष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस काम 
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सके लिए तकनीकी श्रमिक बडी सख्या में फिर से प्रशिक्षित करने के 
लिए अहप अवधि के पाठ्य-क्रमो की व्यवस्था की जा रही है । 


ग्राम्य ओद्योगीकरण 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, योजना-आयोग ने ग्राम्य औद्योगी- 
“करण की करीब ५० परियोजताये शुरू की है और इन परियोजनाओो 
से प्राप्त अनुभव को अन्य क्षेत्रों मे अनेक गुना प्रसारित किया जायगा । 
इन योजनाओ का मुख्य उद्देश्य भारतीय देहात का औद्योगीकरण करना 
है ताकि सहकारिता के आधार पर समाज का कृपि-औद्योगिक ढाचा 
स्थापित किया जा सके। देहाती क्षेत्रो मे विभिन्‍न पकार के उद्योग 
पहुचाकर हम गावों और हशहूरो के बीच की चोडी खाई को पाठने मे 
सफल हो सकते है। बडे शहरो में औद्योगिक प्रतिष्ठानो के केंद्रित होने 
के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के परपरागत ग्राम और कुटीर उद्योग 
नष्ठ हो रहे है और वेकारी और अड्धंबेकारी बढ रही है। फलस्वरूप 
गावो की आबादी शहरो को जा रही है और देहात का सामाजिक और 
आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है । डॉ० शूमाकर ने शहरी क्षेत्रो 
जोर ग्रामीण अथवा “बची-खुची” अर्थव्यवस्था के बीच चलनेवाले 
सतत सघर्ष के कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था में “पारस्परिक विपदान 
की क्रिया” की ओर विशेष रूप से ध्यान खीचा है । गावो और 
शहरो के बीच वर्तमान विषमताओ और सघर्पो को कम करने का एक- 
मात्र प्रभावशाली तरीका यह है कि मध्यम, लघु और ग्राम तथा कुटीर 
उद्योगो के व्यापक विस्तार द्वारा देहातो में नाना प्रकार के गैर-क्ृषि 
“धंधे पहुचाकर ग्राम-अर्थव्यवस्था से विविधता लाई जाय। प्रोफेसर 
कोल के शब्दों मे, “गाधीजी का खादी-विकास-आदोलन एक कल्पनाशील 
“व्यक्ति का स्वप्न नही है, जो भूतकाल को जीवित करना चाहता हो, 
बल्कि वह गरीबी का अत करने और भारतीय ग्रामीण के जीवन-मान को 
उन्नत करने का व्यावहारिक प्रयास है | नेहरूजी ने भी इस बात पर 
“जोर दिया था कि “अगर विशाल सख्या मे वेकार और अडद्धंबेकार लोगो 
'को तात्कालिक सहायता पहुचानी है, यदि उस सड़ाध को रोकना है कि 
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जो सारे भारत में फैल रही है और जन-समूह की पग्मु बना रही है, यदि 
ग्रामीणों के जीवन-मान को सामूहिक रूप से थोडा भी उन्नत करना 
है, और यदि यह सब-कुछ बिना विज्येप पूजी के करना हे तो ग्रामीण 
उद्योगो को अपनाना ही होगा ।” 

फलत , बहुत सारे गावो मे बिजली पहुचाकर ग्रामीण ओऔद्योगीकरण 
की क्रिया में सक्तिय मदद दी जा रही हे। तीसरी योजना के अत तक 
५००० और इससे ऊपर की आवादीवाले सब गावों को और २००० 
से ५००० तक की आवादीवाले ५० प्रतिशत गरावों में कृपि और 
ग्रामीण-उद्योग दोनो को पुप्त करने के लिए बिजली दे दी जायगी । यह 
अक्सर अनुभव नही किया जाता कि किसी बेकार व्यक्ति को ग्रामीण 
वातावरण से हटाकर शहर में वसाने में जितना खर्च होता है, उससे 
कही कम उसे अपने ही गाव में रोजगार देने मे ख्चें होगा । जैसा कि 
वाल्टर लिपमन ने कहा है, “हमे यह सादा और प्रकट सत्य स्वीकार 
करना चाहिए कि बडे शहरो में एकत्र लोगो पर खुले देहात मे रहनेवाले 
लोगो के मुकाबले सार्वजनिक या सामाजिक मदों पर अधिक खर्च करना 
पडता है । योजना आयोग मे किये गए कतिपय अनुमानो से प्रकट होता 
है कि एक आदमी को अपने ही गाव में रोजगार देने को तुलना मे उसी 
व्यक्ति को गहर में रोजगार देने मे पचास गुना अधिक रुपया खर्च 
होता है | नि सदेह, भारत ज॑सा गरीब देश ग्रामीण आवादी के शहरी 
प्रयाण की वततमान रफ़्तार को निर्वाव जारी नहीं रहने दे सकता । 
आचाय॑ विनोवा के शब्दों में हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सबसे 
दुखात घटना यह है कि “जब कृषि विफल होती हे तो सारा ग्राम-जीवन 
विफल हो जाता है । करोडो अधनगे और भूखे व्यक्तियों की इस दुखात 
घटना को सुखी जीवन मे बदलना होगा । अत ग्रामीण उद्योगों को 
प्रोत्साहन देने की नीति किसी सकुचित सिद्धातवाद पर नहीं, बल्कि 
व्यावहा रिक विचारों पर आधारित है । 

पिछले दिनो, अनेक हल्को में सुझाव दिये गए है कि इन ग्रामीण- 
उद्योगो को जहा एक ओर सहकारी समितिया चला रही है, वहा दूसरी 
ओर पचायत समितियों और जिला परिषदो के स्वामित्व ओर प्रवध मे 


ँ 
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भी उन्हे चलाया जाना चाहिए । उडीसा सरकार इन आधारो पर ठोस 
योजना बना चुकी है ।इसका अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों मे सावेजनिक क्षेत्र का 
विस्तार करना होगा । मेरी राय मे यह प्रयोग करने योग्य है। अवद्य 
ही इसके लिए ऐसे स्थानीय उत्साही औद्योगिको को खोजना और प्रशिक्षित 
करना होगा, जिन्हे व्यापार और उद्योग केक्षेत्र मे सामुदायिक हित के 
लिए नियोजित किया जा सके | आवश्यक पथ-प्रदर्शन और देखभाल की 
जाय तो कोई कारण नहीं कि यह अच्छा प्रयोग सफल न हो । 


भूसि-सुधार कानून 


देहाती क्षेत्रो मे आय और सपत्ति के अधिक न्यायोचित वितरण के 
लिए भूमि-सुधारो का श्रीगणेश एक मुख्य कार्यक्रम रहा है। जमीदारी, 
जागीरी और इनामदारी प्रथाओ की समाप्ति, जो खेती योग्य भूमि के 
४० प्रतिशत भागपर फेली हुई थी, समाजवाद को दिशा में हमारी प्रगति 
को महत्व५र्ण मंजिल थी । इन सुधारो के फलस्वरूप २ करोड से अधिक 
कृपि-जीवियो का सामाजिक और आशिक दर्जा उन्नत हुआ है। इसके 
अलावा, किसान अब सरकार को पहले की अपेक्षा कम लगान देते है । गत 
दस सातथो में जो काइतकारी कानून स्वीकार किये गए है, उनके फलस्वरूप 
करोब-करीब सभी राज्यो और संघीय क्षेत्रों मे किसानी को भूमि पर 
खेती करने के अधिकार मिल चुके है। कुछ राज्यों मे किसानों को 
भृस्वामित्व का अधिकार भी मिला है। सब राज्यो में भृुस्वामित्व को 
अधिकतम सीमा लागू होने से किसानो में खेती की जमीन अधिक बुद्धि- 
संगत और न्यायोचित तरीके से पुनविभाजित की जा सकेगी । 

यह सही है कि भूमि-सुधारो के मामलों मे अभी बहुत कुछ होना 
वाछतीय है । किसानो को सृमि-सुधार सबंधी कानूनों से जो कानूनी 
अधिकार मिले है, उतकी रक्षा करना वास्तव में बहुत कठित काम रहा 
है । इसके अलावा भूमि-सुधारों का लोक-आदोलन के रूप में विकास 
नही हुआ है, साधारणतया इसे एकातिक कार्यक्रम समझा गया है । 
भूमि-सुधारों के विधायक परिणाम लाने के लिए श्री तरलोकसिह के 
शब्दों मे यह आवश्यक है कि “हर क्षेत्र मे सघन कृषि अभियाव चलाया 
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जाय, सामग्री, ऋण और अन्य सेवाए सुलभ की जाय और सहकारी 
प्रदत्तियों के संगठन और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर विशेष जोर 
दिया जाय । किंतु यह मानना होगा कि भूमि-सुधार कानूनों के अमल 
मे अनेक त्रुटियों के बावजुद उनके फलस्वरूप हमारे देहाती समाज के 
सामाजिक और आर्थिक ढाचे में ठोस परिवर्तंव हुए है । जैसा श्री 
डेनियल थानर ने कहा है, “भूमि सुधारों की सफलताए आगशझा से न्यून 
रही है। कितु भारत की पुरानी कृपि-व्यवस्था समाप्त-प्राय हो रही 


है | हे 
सहकारी सम्माजवाद 


समाजवाद और लोकतत्र की स्थापना के छिए वचनबद्ध आयोजित 
अर्थ-व्यवस्था मे सहकारी आदोलन अनिवायंत आशथिक जीवन की 
अधिकाश शाखाओ मे सगठन का मुख्य आधार होना चाहिए। इस 
आदोलन में निजी पहल सामाजिक कल्याण और व्यापक प्रबंध के 
लाभो का एक साथ समावेश है। सहकारिता छोटे आदमी को आथिक 
प्रदधत्तियों मे परस्पारिक सहायता द्वारा और जनसख्या के कमजोर अगो, 
शोपणकर्त्ता के बिचौलियो को हटाकर उच्चतर जीवन-माव हासिल 
करने मे समर्थ बनाती है । अभी तक भारत और अन्य एशियाई और 
अफ्रीकी देशों मे सहकारी आदोलन मोटेतौर पर क्ृपि-क्षेत्र तक 
सीमित रहा है और उसमे भी उसने मुख्यत ऋण जुटाने का ही काम 
किया है | हाल के वर्षो में बिक्री और वितरण, उपभोक्ता सामग्री की 
उपलब्धि, पक्‍के माल के उद्योगो और छोटी सिचाई के क्षेत्र मे सह- 
कारिता सिद्धात दाखिल करने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत 
सरकार और योजना आयोग ने अनेक गर क्ुषि-क्षेत्रो मे सहकारिता 
को दाखिल करने का निश्चय किया है। इन क्षेत्रो मे परिवहन, मकान 
और निर्माण, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य शामिल है। उनमे तत्स- 
बधी विस्तुत योजनाएं तेयार करने के लिए अनेक कार्यकारी दल 
नियुक्त किग्ने गए है। इस प्रकार तेजी से विकासोन्मुख सहकारी क्षेत्र 
छोटे किसान, नागरिक और उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी करने पर 
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विभेप जोर देता हुआ विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक और 
भाथिक न्याय दिलानेवाला महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। तीसरी 
योजना देश मे राजकीय और निजी क्षेत्रों के साथ-साथ एक कार्यक्रम 
ओर शक्तिशाली सहकारी क्षेत्र कायम होने की कल्पना करती है । 
प्रोफेसर अम्लान दत्त ठीक ही कहते है, “मनुष्य की आत्मा के सकट का 
स्थायी हल 'सहकारी समाजवाद' में ही मिल सकता है ।” 

कितु यह याद रखना होगा कि सहकारी आदोलन देश के सामा- 
जिक और आशिक ढाचे पर हष्टव्य प्रभाव तभी ठाल सकेगा जब वस्तुत 
ईमानदार, कार्यकुणल और सुप्रशिक्षित कार्यकर्ता बडी सख्या में इस क्षेत्र 
में सगठित रूप से काम करने के लिए आगे आये । ऐसे अनेक उदाहरण 
मिले हे, जिनमें सपन्‍्न व्यक्तियों ने कृपि, उद्योग और परिवहन में सह 
कारो सस्थाओ का अपने खुद के व्यक्तिगत स्वार्यों के लिए दुरुपयोग 
किया है। ऐसे विवरण मिले है कि खुशहाल किसानों ने भूमि-सुधारों 
के प्रयोग से बचने और सरकार की वित्तीय सहायता का इस घघे मे 
लाभ उठाने के लिए सहकारी खेती की सस्थाए स्थापित की हे । राज्य 
ओर समाज का यह कत्तंव्य है कि वे ऐसी विभिन्‍न प्रकार की नकली 
सहकारा सस्थाओ को कडाई के साथ खत्म कर दें । सख्या सवधी 
विभिन्‍न लक्ष्यों को पूरा करने की जरूरत के राथ-साथ सहकारी सगठनों 
की भ्रेष्ठता कायम रखने पर उतना ही जोर दिया जाना चाहिए, क्योकि 
प्रमाणित ईमानदारी वाले योग्य कार्यकर्ताओं के अभाव में इस आदोलन 
के प्रथसनीय उद्देयय हवा मे गायव हो जायगे । 


भूदान और पग्रासदान 
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उल्लेखनीय है । हमारे भूमि-सुधारो के अपर्याप्त अमल के कारण 
विभिन्‍न राज्य सरकारे खेतीहरों या योडी जमीनवाले किसानो को 
वची जमीन वडी मात्रा मे वितरित नहीं कर सकी है। इस प्रकार 
विनोबाजी ने अपने इस मूल्यवान रचनात्मक कार्य हारा वह सफलता 
हासिल की है जो राज्य सरकारें गत दो पचवर्पीय योजनाओं की अवधि 
मे कानून की मदद से हासिल नही कर सकी है । 

ग्रामदान आदोलन भूदान-यज्ञ से काफो आगे जाता है | कारण, 
उसके अतर्गत गाव के सब नही तो ७४५ प्रतिगत भूस्वामी अपनी जमीन 
ग्राम-समाज या ग्राम-सभा को सांप देते हे। ग्राम-समाज उन्हें अपने 
जीवन-काल के लिए उनकी जहूरतों के अनुसार जमीन पीछी देता है। 

जरूरत परिवार के सदस्यों की ससया को ध्यान में रखकर तय की 

जाती है । जमीन का एक भाग सामूहिक खेती के लिए सुरक्षित रखा 
जा सकता है और उसमे गाव की कुछ प्रद्धत्तियों के लिए पेसा जुटाया 
जा सकता है| ग्रामदान मे व्यक्तिगत किसानो के सभी स्वामित्व सवधी 
अधिकार समाज को सोप दिये जाते हैं। इस अर्थ में, यह आदोलन 
वस्तुत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मे अहिसक और समाजवादी बाधार पर 
ऋ्राति करने मे सफन हुआ है। प्रोफेसर डी० आर० गाडगिल ने लिखा 
है, “ग्रामदान अभूतपूर्व आदोलन है और उसके अनेक और जटिल 
फलितार्थ है एव उसमे बहुत बडी सभावनाए छिपी है ।” श्री चेस्टर 
वोल्स के शब्दों मे, “चीनियो ने अपने तानाशाही सामूहिक खेती के जो 
प्रयोग किये है, और कठोर टेढा मार्ग अपनाया है, उसकी तुलना में यह 
आकर्षक प्रयोग है ।” 

आचायें विनोबा भारत के देहातो की सभी सामाजिक-आथिक 
समस्याएं भले ही हल न कर पाये हो, कितु इस बारे मे तनिक भी 
सदेह नही हो सकता, जेसा कि श्री अशोक मेहता ने लिखा है, “विनोबा 
ने इन समस्याओ के हल के लिए एक नई हृष्टि, प्रेरणाप्रद तरीका और 
साधनों एवं साध्य के वीच मौलिक एकसूत्रता प्रदान की है ।” अनेक 
बर्थो मे, ग्रामदान भादोलन याघीजी के 'ट्स्टीपन' के आदर्श का साकार 
व्यावहारिक रूप है। यह भारत की प्राचीन सस्कृति और पर- 
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पराओं के अनुसार समाजवादी और सहकारी समाज की स्थापना 
को दिया मे महान और श्रेष्ठ प्रयोग है। श्री लुई फिनर ने ग्रामदान 
आदोलन को 'पूर्वे का सबसे अधिक रचनात्मक विचार' कहा हे । आचार्य 
विनोवा के घब्दों मे “ग्रामदान में विज्ञान और अध्यात्म का समगम है 
भोर वह सामूहिक अहिसा की ओर ले जाता है ।” कितु ग्रामदान 
आदोलन के कुछ ऐसे पहलू है, जिन पर शुरू से ही सावधानी के साथ 
विचार किया जाना चाहिए। अब तक करीव ६००० गाव ग्रामदान मे 
प्राप्त हुए हु और उनकी सख्या उडीसा और असम में अधिक हे । अनेक 
राज्य-सरकारों ने इस आदोलन को मदद देने के लिए ब्रामदान कानून 
बनाये हे और गाव-सभा को प्रशासन और वित्तीय सहायता के लिए 
एक कानूनी ईकाई स्वीकार किया हैं। फिर भी यह आदोलन ग्रामीण 
भारत के आथिक जीवन पर प्रभाव नही डाल पाया है । इसका मुख्य 
ऊफरण यह है कि उस पर थोडे से चुने हुए जिलों मे सघन और आयो- 
जित ढंग से प्रयोग नहीं किया गया। मालूम हुआ है कि अब नसर्व॑-सेवा- 
संघ कुछ गामदानी क्षेत्रों में सघन ठग पर काम करेगा, ताकि गाम- 
पुन्गंझन के नये ततन्र की दृश्य तस्वीर स्थायी आधार पर विवसित हो 
सके । ये कतिपय आदर्श ग्रामदानी गाव निश्चय ही अन्य लेधो को प्रन- 
गठन का ऐसा ही प्रयोग करने को प्रेरित वरेगे। उस दणा मे यह 
जाइलन दूसरो को प्रभावित करेगा और देण के अनेक भागो मे फलेगा | 
ध्वनतता, समानता, स्वावलवन, सहकारिता और आध्यात्मिक मूर 
पर आधारित अहिसक सामाजिक अ्थ-व्यवस्था का नया रब्य देगा । 
नासरो निष्फप श्री चेस्टर बोत्स के शब्दों मे यह हैं कि, लागा वा 
नक्तियो वो उन्मुक्त करने से ही गावो वा विद्ञास ही सकेगा ।" 


६६ भारतीय संयोजन से समाजवाद 


समाजवाद और विशुद्धतया व्यावहारिक विचारो पर आधारित सार्वे- 
जनिक हित की अन्य योजनाओं मे अतर करता है ।” जैसा कि प्रोफेसर 
जे० के० मेहता ने कहा है, “अर्थशञास्त्रियों को भी अनेक मे एक की 
खोज करनी पडती है । 

भारत मे समाजवाद विषयक इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण का ही 
यह नतीजा हैं कि समाज में अवसर की समानता और समतामुलक 
परिस्थितिया शातिमय और अहिसक तरीको से कायम करने की वात 
सोची जाती है, घुणा और वर्ग-सघर्प पर आधारित हिंसक साधनों से 
नही । गाधीजी मानते थे कि केवल सत्य-प्रिय, आहिसक और शुद्ध-हृदयी- 
समाजवादी ही भारत मे ओर दुनिया मे समाजवादी समाज की स्था- 
पना कर सकेगे । नेहरूजी मे बार-बार इस पर जोर दिया कि समाज- 
वादी समाज की स्थापना करने के लिए सामाजिक और आधथिक सम- 
स्थायो को शुद्ध साधनों से हल करने की कोशिश की जाय । उन्होने 
कहा है, “इन सघधर्षो के अस्तित्त्व से इकार करना या उनकी उपेक्षा 
करना एक बेहूदा बात है, कितु हम उन्तके प्रति सघर्ष का नहीं, शाति 
का दृष्टिकोण अपनाकर उनके समावान को कोशिश कर सकते है ।” 


स्यूनतस जीवन-मान 


अवसर की समानता सुलभ करने के लिए हमे सभी नागरिको को 
जीवन की आवश्यकताए, यथा, खाना, कपडा, मकान, शिक्षा और 
चिकित्सा सुविधाएं सुलभ करनी होगी । यह बिल्कुल जाहिर है कि 
समस्त जनता को ये बुनियादी जावश्यकताए राष्ट्‌ के सीमित साधनों 
को देखते हुए अमुक स्तर पर पूरी की जा सकती है। फिर अगर सभी 
स्‍्त्री-पुरुषो के लिए एक न्यूनतम जीवन-मान मुहय्या न किया जा सकेगा 
तो भारत मे समाजवाद एक खोखला नारा मात्र रहेगा । योजना-आयोग 
के ताजा अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी जनसख्या के करीब ६० 
प्रतिशत भाग की न्यूनतम आय का स्तर प्रति कुटुम्ब १०० रु० मासिक 
से कम है। हवितीय श्रम-जाच-समिति की रिपोर्ट कतिपय अतुलनीय 
सामग्नी के बावजूद यह प्रकट करती है कि भूमिहीन खेत-मजदूरो की 
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आध्थिक अवस्था मे दो पचवर्षीय योजनाओ की अवधि में मुश्किल से ही 
कोई परिवर्तत हुआ है और इनकी देहाती आबादी में काफो बडी 
सख्या है। डा० वी० के० आरण० वी० राव ने भी पता लगाया है “कि 
बुनियादी अर्थ मे इस अवधि मे आथिक परिस्थितिया कमजोर हुई है” और 
इसका कारण यह है कि भूमि-सुधारो के फलस्वरूप ग्राम अर्थ-व्यवस्था 
में सगठनात्मक परिवतंन हुए है और उनके कारण वेदखलिया भी हुई 
है । शहरी क्षेत्रों मे गदी बस्तियो मे रहनेवालो, मेहतरों और सडको 
पर रहनेवालो की स्थिति काफी शोचनीय है और पचवर्षीय योजनाए 
उनके जीवन पर कोई ठोस प्रभाव नही डाल सकी है। सब नागरिको के 
लिए न्यूनतम जीवन-मान सुलभ करने की दृष्नि से देश की स्थिति कितनी 
गभीर है, यह इन तथ्यो से भली प्रकार स्पग्न हो जाता है, और न्यूनतम 
जीवन-मान के बिना वे सादा कितु उत्तम जीवन नही बिता सकते । 


समृद्धि का वितरण 


सभी अविकसित अर्थ-व्यवस्थाओ में आम जनता के जीवन-मान को 
ऊचा उठाने के लिए आथिक विकास की रफ्तार को तेज करने की 
कोशिशे की जा रही है | कितु आबादी के दु्वेल अगो के लिए विधायक 
ओर प्रत्यक्ष सहायता के कार्यक्रम के अभाव मे, केवल आथिक विकास की 
रफ्तार तेज करने मात्र से दरिद्रतम वर्गों के आथिक जीवन में अनि- 
वार्यत सुधार नही हो सकता । आचार्य विनोवा की यह निश्चित राय है 
कि 'सम्ृद्धि प्रवाह का यह सिद्धात स्थिति की जटिल आवश्यकताओं की 
'पूति नही कर सकेगा । देश के ज्ञीग्रगामी विकास के कारण जो सपत्ति 
थोड़े लोगो के हाथो में इकठ्ठी होती है, वह अनिवार्यतत आम जनता 
तक नही पहुचती । प्रोफेसर जे० के० गालब्रेथ का कहना है कि उत्पादन 
बढने का अपने-आप यह परिणाम नही हो सकता कि उन लोगो को 
लाभ मिलेगा जो भवन को निचली से निचली सीढी पर है और जिन्हें 
चीजो की नवसे अधिक आवश्यकता है । नेहरूजी ने लिखा है कि यूरोप 
में औद्योगिक क्राति के बाद “अधिकाम सपत्ति ऊची श्रेणी के धनी लोगों 
के हाथों में रहो और उसका बहुत थोड़ा क्षण गरीब वर्गों तक पहुच 


ब्रा 


रद्र 
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पाया और उनका जीवन-मान बहुत कम उन्नत हुआ ।” यही वात अत्र 
भारत मे और एजियाई तथा अफ्रीकी देशो में चरितार्थ हो रही है । 
इसलिए समाजवादी समाज-व्यवस्था के अदर भारत के लोगो को न्यूचतम 
जीवनमान सुलभ करने की बुनियादी समस्या पर कुछ ऋातिकारी विचार 
करने की आवश्यकता है । 


कास का अधिकार 


सभी लोग यह मानते है कि देश के नागरिको को साना, कपड़ा, 
मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई विपयक न्यूनतम जीवन-माच तभी 
सुलभ किया जा सकता है, जब उन्हे लाभदायी रोजगार दे सकने योग्य 
आथिक परिस्थितिया पैदा की जायगी । भारत का सविधान हर व्यक्ति 
का “आजीविका के पर्याप्त साधन! पाने का बुनियादी अधिकार स्वीकार 
करता है और कहता है कि स्त्री-पुरुप दोनों को समान काम के लिए 
समान वेतन मिलना चाहिए। अत समाजवादी लोकतत्र को अपने सव 
नागरिकों को आत्म-सम्मात और प्रतिष्ठा के साथ उत्पादक काम के 
जरिये अपनी आजीविका कमाने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। गाधीजी 
ने कहा है, “भूखो मरनेवाले और बेकार लोगो के सामने काम और 
मजदूरी की शक्ल मे भोजन वनकर ही ईश्वर प्रकट हो सकता है।* 
प्रोफेसर गालब्नेथ को राय है कि “बैेकारी के साथ अधित्न उत्पादन की 
अपेक्षा पूरा रोजगार अधिक वाछनीय है ।” प्रोफेसर हेरल्ड लास्की की 
हृढ मान्यता है कि आथिक समानता और स्वतत्नता व्यर्थ होगी, यदि 
आदमी को अपनी रोज की रोटी कमाने का अवसर सुलभ न हो । वह 
कहते है, “हर नागरिक को बेकारी और अभाव के सतत भय से मुक्ति 
मिलती चाहिए । कारण, यह भय सभवत और किसी अभाव की अपेक्षा 
व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को खा जाता है।” 

यह कितना विचित्र है कि अमरीका जैसे अत्यधिक उद्योग-प्रधान 
ओर सझद्ध देश में बडे पेमाने पर वेकारी विद्यमान है। मार्च १६६३ मे 
काग्रेस के नाम अपने सदेश में तत्कालीन राष्ट्रपति केनेडी ने वेकारी को 
अमरीका की 'पहले नवम्बर की आथिक समस्या' बताया था। उन्होने 
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कहा था, “यद्यपि अमरीकी अर्थव्यवस्था अधिक कार्यक्षम हो रही है, 
तथापि वह बढती हुई श्रमशक्ति और आबादी के लिए रोजगार जुटाने 
मे कम सफल हो रही है| वेकारी की वर्तमान रफ्तार के हिसाब से ५५ 
लाख व्यक्ति अर्थात्‌ उपलब्ध श्रमशक्ति का ७ प्रतिशत भाग रोजगार- 
विहीन हो जायगा ।” जोन मोरगन कहते हैं, “दुनिया के इस सबसे बनी 
देश मे नये ४० हजार व्यक्ति प्रति सप्ताह अपनी त्ति' खो देते है 
और उन्हें दूध-चुर्ण, वतस्पति-मक्खन, पीत अन्न और आटे जेसी बची 
हुई वस्तुओ पर निर्वाह करना होता हे, लोगो की पक्तिया आहार पाने 
के लिए भुक्ति-सेना के गलियारो में गुजरती रहती है ।” प्रोफेसर मिर- 
डिल की नई पुस्तक 'प्रचुरता को चुनोती' में प्रचुर समृद्धि के मध्य 
भीपण गरीबी की विचित्र अमरीकी उलभन पर विशद प्रकाश डाला 
गया है । 

भारत में, यह स्वीकार करना होगा कि जो लोग पारिश्रमिक के 
साथ राजगार की माग करते है, उन सबको रोजगार देने की सभावना 
अभी नजर नहीं आ रही है । दूसरी योजना के अत में बेकार लोगो की 
सख्या करीब ६० लाख थी । तीसरी योजना अवधि में यह अनुमान 
किया जाता है कि मोटे तौर पर १ करोड ४० लाख व्यक्तियों को 
अतिरिक्त रोजगार सुलभ किया जायगा, हालाकि इस अवधि में नयी 
श्रमशक्ति १ करोड ७० लाख होने का अनुमान है। अत तीसरी 
योजना में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि वेकार जन-शक्षित के लिए, 
विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण करार्य-केद्रों की बडी सख्या में स्थापना 
की जाय । अगर सब ठीक-ठाक रहा तो हम देहाती कार्य-केद्रो की इन 
परियोजनाओं में दस लाख अतिरिक्त आदमियो को खपा सकेगे । फिर 
भी ६० लाख बेकार व्यक्तियों की समस्या हमारे सामने मह बाये खडी 
रहेगी । फलस्वरूप, विविध प्रकार की और वैज्ञानिक कृषि के साथ-साथ 
आम-उद्योगो के सघन विकास की कतिपय परियोजनाएं शुरू करने के 
कदम उठाये जा रहे है। वास्तव मे समस्या इतनी विशाल है कि दिमाग 
चकरा जाता है। कितु रोजगार की माग करनेवाले सब लोगो के लिए 
काम सुलभ किये बिना भारत मे अथवा भन्य किसी देश मे समाजवाद 
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धुन लगे अन्न के समान होगा । इस नाजुक समस्या को हल करने के 
लिए कुछ नये तरीके काम में लाने होगे । 


काम बनाम बेकार-वृत्ति 


अधिकतर परिचमी देशो में राज्य उन तमाम नागरिकों को. 
जिनके नाम वेकारो की सूची में दर्ज होते है, साप्ताहिक भत्ता या 
बेकार द्वत्ति' देता है। कितु इस वारे मे दो रायें नहीं हो सकती 
कि लोगो को वेकारी-भत्ता देने के वजाब उत्यादक काम देना 
कही अधिक अच्छा है। वर्ना शा के अनुसार, नरक की सर्वुोत्तिम व्या- 
ख्या है 'हमेशा की छुट्टी. । काम के अभाव के फलस्वरूप न केबल गारी- 
रिक, बल्कि मानसिक जक्ति का भी क्षय होता है, वास्तव में तो मसुप्य 
के सारे व्यक्तित्व का ही ह्वास होता है। इसके अलावा, भारत की यह 
दीधे सास्क्ृतिक परपरा रही है कि मनुष्यो को किसी-न-किसी प्रकार के 
शारीरिक श्रम से बपनी आजीविका कमाना चाहिए। गीता का यह 
उपदेग है कि जो विना श्रम किये खाता है वह 'चोर' है । अपनी आजी- 
विका कमाने के लिए मनुष्य जो शारीरिक श्रम करता है, उत्ते गाबीजी 
ने रोटो का श्रम कहा हे । इसलिए तीसरी योजना शहरो और गावों 
दोनो में तमाम नागरिकों को लाभदायक रोजगार देने की आवश्यकता 
पर जोर देती है, भले ही यह रोजगार स्थानीय दरो पर दिया जाय, जो 
सामान्य सरकारो दरो से कुछ कम हो सकती हैं। आर्थिक दृप्वि से, 
विकासशील देश अपने बेकार नागरिकों को किसोी-न-किसी प्रकार का 
रचनात्मक श्रम करने का अवसर दिये विना .वेकार-द्ृत्ति मुश्किल से ही 
दे पायेंगे । बिना काम के उन्हे सहायता देना इन देशों के सीमित 
साधनो पर वोक होगा और उनके श्रम से राष्ट्‌ को जो उत्प्यदन प्राप्त 
होगा, वह उनके पिछुडे देश को निश्चय ही ठोस लास सुलभ करेगा । 


शक्षणिक सुविधाएं 


समाज में आर्थिक समानता की स्थापना करने के लिए व्यापक 


न. 


कै ५क सुविधाओं के द्वारा, खासकर तकनीकी और व्यावसायिक 


ग्रवसर की समानता ७१ 


शिक्षा द्वारा पर्याप्त रोजगार सुलभ किया जा सकता है। प्रोफेसर 
गुन्नार मिरडल कहते है “कि शिक्षा का आम स्तर उन्नत करके ही पूरे 
रोजगार के साथ वित्तीय और स्थिरता की समस्या पूर्णतया सत्तोषजनक 
रीति से हल की जा सकती है ।” इस दृष्नि से तीसरी योजना ६ से ११ 
वर्ष की उम्र के तमाम बच्चों के लिए निशुल्क ओर अनिवाय शिक्षा 
का प्रावधान करती है, ११ से १४ वर्ष की उम्र के बच्चो के लिए 
शिक्षा का प्रवध चौथी और पाचवी योजनाओ से किया जायभा । यह 
सोचा गया है कि तीसरी योजना के अत तक देश के तमाम प्राथमिक 
सस्‍्कुलो मे बुनियादी ढग की शिक्षा शुरू कर दी जाय, जिसमें उत्पादक 
धधे का प्रशिक्षण देने की कुछ-न-कुछ व्यवस्था भी हो | दुर्भाग्यवश, हमारी 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की कल्पना पर अमल करने मे अधिक 
सफलता नही मिल सकी है । यह सोचना गलत होगा कि गाधीजी बच्चो 
को कतवेया और बुनकर बनाना तथा बौद्धिक ओर सास्क्ृतिक दृष्लरि से 
अभावग्नस्त रखना चाहते थे | गाधीजी ने यह बिल्कुल साफ कर दिया 
था कि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक समस्त शिक्षा दस्तकारी 
के द्वारा देना चाहते है। गाधीजी ने कहा था कि बुद्धिपृ्वक किया गया 
शारीरिक श्रम “बौद्धिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन है ।” 

विनोवाजी सामाजिक हप्ि से शिक्षा मे उत्पादक श्रम को बहुत 
कोमती मानते है । उनके कथनानुसार “पठन और श्रम” को जुदा करने 
से सामाजिक अन्याय जन्म लेता है | 'कुछ लोगो को केवल पढने का काम 
करना होता है और दूसरे लोग केवल कठोर श्रम करते है और फलत, 
समाज दो दुकडो मे बट जाता है? तीसरी योजना की सिफारिश है कि 
तमाम प्राथमिक और माध्यमिक स्कुलो मे सादी दस्तकारियो, प्रद्वत्तियो 
और सामाजिक सेवा को पाठ्यक्रम मे दाखिल किया जाय । बुनियादी 
शिक्षा को स्थानीय समाज की विकास प्रद्धत्तियों के साथ जोडने की हर 
कोशिश की जाय । स्कूल और समाज के मध्य यह घनिष्ठ सबंध शिक्षा- 
सस्थाओ और विकास-कार्यो दोनो को सम्रद्ध करेगा । श्री थियोडर 
ब्रामेल्ड ने जोर देकर ठीक ही कहा है कि, “शिक्षा तभी रचनात्मक शक्ति 
बन सकती है जब वह संस्कृति की राजनीतिक, आथिक और सामाजिक 


ल्‍। 


श्री 
जा 
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रचनात्मक शक्तियों के साथ जुड जाती है; हर छोटे-बटे समुदाय के 
विकासोन्मुख संघर्ष रत जीवन का अग वन जाती है ।* विश्व-फवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भी यह मान्यता वी कि "हमारी गिला-सम्याओं 
को समाज की केंद्र बिंदु होना चाहिए, उसके विविध धन्बो के साथ 
उसका जीवित सपर्क और गठबबन होना चाहिए ।” नेहल्जी ने प्रधाव- 
मत्री की हैसियत से इस ओर जोरो से ध्यान आकपित किया कि 
सब शिक्षा सस्थाओ को किसी-न-किसी प्रकार का उत्पादन क्राम हाथ 
में लेना चाहिए, जिससे बतंमान सक्टफाल में विद्यातियों के भीतर 
अनुशासन का वातावरण पैदा किया जा सके । उन्होने कहा था, “दुनि- 
यादी शिक्षा अथवा उत्पादक काम से जुडी हुई शिक्षा अत्यत महत्वपूर्ण 
है। वह युद्ध, अनुशासन और प्रणिक्षण तीनो दृष्टियों से महत्वपूर्ण हू । 


तकनीकी शिक्षा 


वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के विस्तार की योजनाओं पर भी 
अमल किया जा रहा है। इन कार्यक्रमो को वर्तमान स्थिति में सुरक्षा- 
जरूरतो को पूरा करने को हृप्नि से और पुप्त किया गया है । तीसरी 
योजना के अत में इजीनियरी और तकनीक जास्त्र के स्नातकीय पाठ्य- 
क्रमो के लिए प्रविष्ट होनेवाले छात्रोई की वापिक सस्या १३,८०० से 
बढकर १६,००० और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए २,५००० से 
३७,००० से अधिक हो जायगी । देश की औद्योगिक प्रशिक्षण देनेवाली 
सस्थाओ मे प्रवेश |सख्या तीसरी योजना के दौरान ४२,००० से एक 
लाख हो जायगी । गरीब किंतु सुपात्र छात्रों को तकनीनी शिक्षा की 
इन बढी हुई सुविधाओं का लाभ पहुचाने को दृष्टि से, भारत सरकार 
ने काफी बडी सख्या में छात्र-हकत्तियो का प्रवध किया है। दूसरी योजना 
के अत में अतुमान किया जाता है कि इजीनियरी और तकनीक शास्त्र 
के डिप्लोमा और स्वातकीय छात्रो को ६००० छात्रद्धत्तिया दी जा रही 
थी | तीसरी योजना के अत मे उनकी सख्या ३९,००० से अधिक हो 
जाने की सभावना है । दस्तकारो की औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थाओ मे, 
सन्‌ १६६०-६१ में छात्रहत्तियों की सख्या १४ हजार थी । सन्‌ ६५-६६ 
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में यह सख्या ३६,००० तक पहुचने की आज्ञा है । जहातक कला, विज्ञान, 
वाणिज्य की विश्वविद्यालयी शिक्षा का सबध है, दूसरी योजना के अत मे 
छात्रद्धत्तित्रों पर £ करोड रुपया खर्च करने का अनुमान था और 
१,५०,००० छात्रो को छात्र-ब्रत्तिया मिल रही थी । तीसरी योजना के 
अंत तक छात्रद्नत्तियो पर १३ करोड रुपया खर्च हो चुका होगा और 
२,००,००० विद्याथियों को मदद मिल रही होगी । पूर्व ग्श्विविद्यालयी 
स्तर पर सन्‌ ६५-६६ में १४ करोड रुपया छात्रदृत्तियों पर खर्च होगा 
और उनसे लाभ उठानेवाले छात्रो की सख्या १३ लाख हो जायगी । 
वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी योजना को अवधि में विभिन्‍न 
शिक्षा-स्तरो की विभिन्‍न और नई योजनाओं के अतगंत छात्रबत्तियों 
पर करीब १ अरब ४० करोड रुपया खर्च किया जायगा । 

भारत सरकार ने सुपात्र छात्रो को छात्रद्ृत्तिवों के अलावा ऋण देते 
की योजना भी मजुर की है । इस काम के लिए ९ करोड रुपये की राशि 
रखी गई है। ये ऋण छात्रो को उपयुक्त रोजगार मिलने के बाद अनेक 
किश्तो में अदा करने होगे। नवयुवकों को शिक्षा व्यवसाय अपनाने के 
लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, यह तय किया गया है कि जो छात्र 
दस वर्ष शिक्षक के रूप मे राष्ट्‌ की सेवा कर चुकेगे, उनसे सरकार 
प्रदत्त ऋण वसूल नही करेगी । 


स्वास्थ्य-कार्यक्रम 


तीसरी योजना से समस्त जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का 
विकास करने के लिए अनेक कार्यक्रम शामिल किये गए है | ग्रामीण 
ल्षेत्रों मे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो की सख्या बढाई जा रही है, ताकि सब 
गावो को बुनियादी चिकित्सा-सुविधाएं मिल सके । यह जानकर सतोंप 
होता है कि गत दशाब्दि से जीवन-आयु का औसत ३२ वर्ण से बढ़कर 
४७ वर्ष हो गया है । 

मलेरिया और चेचक जैसे छूत के रोगो को समाप्त करने के कार्य- 
क्रमो के कारण मृत्यु-दर काफी कम हो गई है । अस्पतालों और दवा- 
खानों तथा अस्पतालों से रोगी-शयाओ की सख्या गत दस वर्षो में 
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क्रमश १३,००० से और १,८६,००० हो गई है और इस सस्या में 
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो मे और भी हृद्धि करने की कोशिशें की जा रही 
है | तीसरी योजना में स्वास्थ्य-शिक्षा विशेषज्ञ तैयार करने का प्राविधान 
है, ताकि देशव्यापी आधार पर स्कूलो और वयस्क केंद्रों में स्वास्थ्य 
कार्यक्रम शुरू किये जा सके । स्वास्थ्य योजनाओं में चिकिन्सा की वजाय 
रोगो की रोक-थाम पर विशेप जोर दिया जा रहा है । 

देहाती क्षेत्रो मे बुनियादी सुविधाएं, खासकर स्वास्थ्यकर पीने के 
पानी और सपक्र-सडको की सुविधाएं करोडो लोगो के लिए सुलभ को 
जा रही हू । इन कार्यक्रमों के लिए अर्व-व्यवस्था अब भी नाकाफी हे 
कितु देहातो में ये सुविधाएं यथयासभव शीघ्र सुलभ करने के लिए हर 
सभव उपाय किया जायगा। 


परिवार-नियोजन 


विकासोन्मुख देशो की आ्थिऊ प्रगति में इस समय ऊची जन्म दर 
के कारण बाधा पड रही है । सतत बढती जानेवाली आबादी के लिए 
जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना ग्रुरुत्तर काम हो जाता है । जिन 
देशो मे जन-सख्या इृद्धि की दर ऊची होगी, स्वभावत उनमे प्रति व्यक्ति 
की औसत आय मे स्वल्प सुधार होगा ।श्रीसोसेफ मे रियन के शव्दोमे इसका 
कारण यह है कि “राष्टीय आय से होनेवाली वापिक इृद्धि का बडा भाग 
जन-सख्या की वाषिक दद्धि पर खर्च हो जायगा । अमरीका, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेड और रूस जैसे देशो में भी दूसरे महायुद्ध के बाद 
से जन- सख्या की हृद्धि की दरे काफी ऊची रही है हालाकि उतनी ऊची 
नही जितनी कि अल्पविकसित देशो में है कि जहा परिवार-नियोजन के 
व्यापक व्यवहार और तत्सवंधों सुविधाओं के बावजूद ऐसा हुआ है । 
हमारे अपने देश मे, जन-सख्या दृद्धि की दर सतत बढ़ रही है। 
दूसरी योजना के शुरू में वह १२५ प्रतिशत अनुमान की गई थी और 
तीसरी योजना के शुरू मे वह लगभग २ प्रतिशत थी । वर्तमान सकेतो 
के अनुसार भारत की जन-सल्या सन्‌ १६६६ मे ४६ करोड २० लाख, 
गए १६७१ में ५५ करोड ५० लाख और सन्‌ १६९७६ मे ६२ करोड 
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४० लाख हो जायगी । इसलिए 'जन-सख्या के इस विस्फोट” पर तुरत 
ध्यान दिया जाना चाहिए । 

सोभाग्य से परिवार-नियोजन के कार्यक्रम शहरो और गावों दोनो 
जगह काफी लोकप्रिय हुए है । कुछ भी हो, भारत की जनता परिवार- 
नियोजन या सतति-निरोध के विचार का मुश्किल से ही विरोध करती 
है। परिवार-नियोजन के कार्यक्रम को भारत-सरकार और योजना-आयोग 
ने उच्च प्राथमिकता दी है और हाल मे परिवार-नियोजन पर तीसरी 
योजना के प्रावधान को १५ करोड़ रुपये से बढाकर ५० करोड कर 
दिया गया है | तीसरी योजना की अनुमानित परियोजनाओ के अनुसार 
परिवार-नियोजन-केद्रों की सख्या दूसरी योजना के अत के समय १,८०० 
से बढ़कर करीब ८5,२०० हो जायगी । इसमे से करीब ६,१०० 
केद्र ग्रामीण क्षेत्रो मे और २,१०० शहरी क्षेत्रों मे होगे । शहरो के सवध 
मे यह प्रस्ताव है कि परिवार-नियोजन की सलाह देने, सामग्री का 
वितरण करने और यथासभव वध्यकरण के कामो मे निजी डावटरो 
की सेवाओं का लाभ उठाया जाय । 

कितु यह जरूरी है कि परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों को समग्र 
विकास की नीति के साथ जोड दिया जाय । दूसरे शब्दों में, श्री पियरे 
भूसे के कथनानुसार “सतति-नियमन और आधिक विकांस साथ-साथ 
चलना चाहिए ।” यह सुविदित सामाजिक सकेत है कि गरीब वर्गों में 
जन्म-सख्या की दर सामान्यतः ऊची है और जीवन-मान ऊचा होने के 
साथ उसमें कमी होने लगती है । 

अन्तत्त,, शिक्षण-कार्यक्रम के विस्तार पर समस्त परिवार-नियोजन- 
आदोलन को सफलता निर्भर करतो है। इसके अलावा, जेसा कि तीसरी 
योजना में इस बात पर जोर दिया गया है, “नैतिक और मनोवैज्ञानिक 
तत्वी, समम और ऐसी सामाजिक नीतियो पर सबसे अधिक बल दिया 
जाय, जिनमे स्त्रियो की शिक्षा, उनके लिए रोजगार के नये अवसर और 

विवाह की आयु बढाने आदि की वाते झामिल है |” 


७६ भारतीय संयोजन से समाजवाद 


सामाजिक सुरक्षा 

समाजवादी समाज में सव नागरिकों के लिए जीवन की दुनियादी 
जरूरते सुलभ करने के जो विविव उपाय किये गए हैं, उनके बावजूद 
राज्य को अल्प सुविधाभोगी वर्गों के लिए कुछ सामाजिक सुर्क्षा- 
योजनाओं का श्रीगणेश करना चाहिए । अमरीका, ब्रिटेन, रूस और 
जर्मनी जैसे विकसित देशो में ये कार्यक्रम काफो त्रिकसित हो चुके है । 
भारत में औद्योगिक अ्रमिको और सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ 
सामाजिक सुरक्षा के उपाय शुरू किग्रे गए है और निराश्चितो, जनाथों 
और शारीरिक हृप्चि से अवगो को योडी सहायता दी जाने लगी हें 
चौथी और भगली पचवर्षीय योजनाओं में इन उपायो का काफी बड़े 
पंमाने पर विस्तार करना होगा । 


नशाबदी का अथें-शास्त्र 


इस विपय में यह उल्लेख करना उचित होगा कि भारत मे नगावदी- 
कार्यक्रम मुख्यतः जन-सख्या के दरिद्गरतम वर्गों की आयिक अवस्था सुधारने 
की दृष्टि से शुरू किये गए है। गाधीजी का नथावदी का आग्रह एक 
महात्मा का 'नतिक जब्त' नही था । वह हरिजनो, आदिवासियो, मजद्ग ने 
और मछुओ की गभीर हित-चिता से प्रेरित था, जो नशावदी के अभाव 
में अपनी अल्प आय का काफी भाग शराब पीने पर खर्च कर देते है । 
यह अनुमान किया गया है कि आबकारी-कर से राज्यकोप को मिलने- 
वाले हर रुपये पीछे नशाखोर मद्यसेवन पर करीब ३ रुपया खर्च करता हे। 
इस समय देश के उन सभी राज्यो की, जहा ज्ञराव पीने की पूरी या 
अधूरी छूट हे, आवकारी-कर मे वाषिक आय करीब ५० करोड रुपया 
होगी । इसका यह अथे हुआ कि लोगो, विशेषकर गरीब लोगो को प्रति- 
वर्ष अपनी गाढी कमाई में से करीब १५० करोड रुपया बर्बाद करने 
का प्रोत्साहन दिया जाता है । गरावखोरी की यह बुराई गरीब लोगो की 
जेबी से यह विशाल राशि ही नही चुराती, वल्कि उनके शारीरिक, 
मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य का काफी ह्ास करती है। 


इसलिए में विक्रासशील अर्थ-व्यवस्था के छिद्रो को बद करने के 
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इसके अलावा महंगाई हमेशा अत्यत विपमतापूर्ण होती है । वह 
दरिद्रतम और निर्वलतम वर्गों पर सबसे अधिक खराब असर डालती 
“है । इसलिए, समाजवादी समाज मे अत्यत महत्वपूर्ण है कि नागरिकों 
को जीवन की आवश्यकताए ऐसी कीमतो पर सुलभ की जाय जो लोगो 
की सामर्थ्य के भीतर हो । भारत-सरकार ने कीमतो के बारे में विशेष 
समिति नियुक्त की हे जो आवश्यक वस्तुओं की कीमती के प्रवाह पर 
निश्चय ही निगाह रखेगी और सरकार को समय-समय पर उन आवश्यक 
वस्तुओं की कीमतो पर समुचित नियत्रण और नियमन रखने की दृष्टि 
से आवशध्यक कदम उठाने के बारे में सलाह देगी । 


अत्योदय की दृष्टि 


यदि न्यूनतम आय-समूहो के जीवन-मान को न्यूनतम आर्थिक स्तर 
तक तात्कालिक रूप से ऊचा नही उठाया जायगा तो दर्जे और अवसर 
की समानता भ्रामक होगी । इसलिए गाधीजी समाज के निम्नतम वर्ग 
की जरूरतों पर विश्येप ध्यान देते थे । भारत जैसे अल्प-विकसित देश में 
समाजवादी विचारधारा की यही अत्योदयी हृष्टि होनी चाहिए । 
ग्रामीण क्षेत्रो मे, तीसरी योजना विभिन्‍न परियोजनाओं द्वारा भुमिहीन 
खेतीहर श्रमिकों की आथिक दशा सुधारने पर जोर देती है । यह अनु- 
मान किया जाता है कि सन्‌ १६६५-६६ तक क्वपि श्रमिकों के करीब 
७,००,००० परिवार करीब ५० लाख एकड भूमि पर वसा दिये 
जायगे । भूमिहीन लोगो को देहातो के भीतर सहकारिता के आधार पर 
लघु, ग्राम और कुटीर उद्योगो मे लगाने की हर सभव कोशिश की 
जायगी । पूरक ग्राम्य-उद्योग-फार्येक्रम दुर्वेल वर्गों को बष के अधिकतर 
दिनो में लाभदायी रोजगार प्राप्त करने मे मदद देंगे । राज्य सरकारो 
को कहा गया है कि वे क्वापि श्रमिकों के लिए गाव के निकट मकान 
बनाने की जमीन प्राप्त करे । इन लोगो को अपने परिवारों के लिए सादे 
मकान बनाने के लिए ऋण दिये जायगे । 

ढेवर-आयोग की सिफारिशो के फलस्वरूप, भारत-सरकार ने अब 
फंसला किया हे कि विभिन्‍न राज्यो के अधिकाश आदिवासी-सद्षेत्रों मे 
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तीसरी योजना की अवधि में 'समन्वित विकास खड' कायम कर दिये 
जाय । तकनीकी और सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में परिंगणित और आदिम- 
जातियो के बच्चो को बडी सख्या मे छात्रद्धत्तिया दी जारही है। अनुमान 
है कि इन दुर्बंल और पिछडे वर्गों को इस समय करीब ६१,००० छात्र- 
च्त्तिया दी जा रही है। 

शहरी क्षेत्रों मे गदी वस्तियों की सफाई ओर सुधार पर बहुत 
ध्यान दिया जा रहा है, हालाकि इस कार्यक्रम के लिए वतंमान प्रावधान 
काफी नहीं समझा जा सकता । तीसरी योजना में मेहतर-वर्ग की 
काम की परिस्थितियों मे हृश्य सुधार लाने के लक्ष्य को उच्च प्राथ- 
मिकता दी गई है । इस वर्ग की भलाई की देखभाल करने के लिए सर- 
कार ने एक केद्रीय समिति नियुक्त की है। यह वर्ग सामाजिक स्तन 
की निम्नतम चट्टान है । 

जिस समाजवादी लोकततन्न मे अल्प सुविधाभाोगी वर्गों क्रो आथिक 
प्रगति का उचित भाग प्राप्त नही होता, वह न्‍्यायोचित और समतामूलक 
होने का दावा नहीं कर सकता । अनेक वर्षों पहले गाधीजी ने हमे एक 
मत्र दिया था, जो मेरी राय में सभी समाजवादियो का श्रुवतारा होना 
चाहिए । वह इस प्रकार है “जब कभी तुम्हें का हो अथवा तुम पर 
अहम हावी हो रहा है तो यह कसोटी लाग करो सबसे गरीब और 
दुर्वेल मनुष्य. के सुख का स्मरण करो, जिसे तुमने कभी देखा हो और 
अपने से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, वह उसके लिए कुछ 
लाभदायक होगा अथवा नही ।” 


शहरी आय की सीमा 


भारत मे भूमि-सुधारो के सृत्रपात से, जिसमे भुस्वामित्व की अधिक- 
तम सीमा निर्धारित करने की योजना भी ज्ामिल है, देहातो मे पहले 
से अधिक आधथिक समता आई है, हालाकि तत्सवधी कानूनो के अमल 
में बहुत कुछ सुधार की गूजाइश है । कितु यह स्वीकार करना होगा 
कि शहरो क्षेत्र मे लोगों की आाथिक विषमताओ को कम करने के लिए 
अभी काफी कदम नहीं उठाये गए है। यह समझ मे जाता है कि 
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शहरो में आय, सपत्ति और जायदाद की सीमा भूमि के समान 
कठोरता और यात्रिकता से निर्धारित नही की जा सकती । फिर भी 
शहरी भूमि और मकानों की जायदादों से होनेवाली अनाजित आय 
का पर्याप्त भाग हस्तगत करने की काफी गृजाइश है और इस प्रकार 
समाज के विनियोजन साधनों को बढाया जा सकता है। यह सोचा 
गया है कि अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में शहरी और 
ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में टक्स काटने के बाद आय की सीमा औसत 
पारिवारिक आय की तुलना में तीस गुना से अधिक नही होनी चाहिए। 
यदि सभव हुआ तो अपने देश के अधिकतर दयोगो को अल्प आय को 
देखते हुए इस आय की खाईं को और भी पाटने का केंद्रित प्रयास 
किया जायगा । 

शहरों में वतेमान आयिक विपमताओ का मुस्य कारण यह है कि 
धनी-वर्ग टैकक्‍्सों से बचते है या उनकी चोरी करते है। हमारे कर- 
कानूनों के इन छिद्रों को अविलब प्रभावशाली ढग से बद करना होगा | 
मकान-मालिक भी मनमाने ऊचे किराये लेकर मध्यम और निम्न 
मध्यम वर्गों का अनुचित शोषण करते है । नये बने मकानों के मालिको 
को प्रथम पाच वर्ष मनमाना किराया लेने की जो रियायत दी गई हे, 
उसका अधिकतर शहरों में दुरुपयोग हुआ है और इस पर फिर से 
विचार करना होगा । पचरवर्षीय योजनाओ के अतगंत बड़े परिमाण मे 
इमारतों और परियोजनाओ के निर्माण के फलस्वरूप भारत भे एक 
नये सपन्‍न वर्ग का उदय हुआ हे । इन ठेकेदारों की सोषक द्त्तियो पर 


अकुश लगाना होगा, ताकि देश के भीतर आथिक विषमताओ को कम 
किया जा सके । 


सतुलित क्षेत्रीय विकास 


समाजवादी अ्थेतत्र को अपने समस्त नाग़रिको को केवल समान 
अवसर देने की हो कोशिश नही करनी चाहिए, बल्किउनके समग्र विकास 
के लिए विभिन्‍न क्षेत्रो और राज्यो को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध 
करनी चाहिए । यह उल्लेखनीय है कि तीसरी योजना का एक पूरा अध्याय 


ग्रवसर की समानता 


'सतुलित क्षेत्रीय विकास” के सबध में है, ताकि देश अल्प सिक खेत्रो” 
मे कृषि और सामाजिक सेवाओ के साथ-साथ उद्योगो के व्यापक 
विस्तार की ओर विद्येष ध्यान दे सके । तीसरी योजना बनाते समय 
योजना आयोग ने केंद्रीय सहायता की मात्रा निर्धारित करने मे पिछडे 
क्षेत्री की विशेष आवश्यकताओ को ध्यान मे रखने की बडी सावधानी 
रखी है। उपलब्ध ओकडो से स्पष्ट पता चलता है कि जो राज्य आथिक- 
विकास के विभिन्‍न क्षेत्रों मे अभी भी पिछडे हुए है, उन्हें उन राज्यो 
के मुकाबले, जिनकी अथ्थ-व्यवस्था उल्लेखनीय प्रगति कर चुकी है, केद्रीय 
सहायता का अधिक प्रतिज्षत प्राप्त हुआ है । 

विभिन्‍न क्षेत्रों मे पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओ के आधीन 
प्रति व्यक्ति राज्य की राशि, राज्य के साधन और केद्रीय सहायता का 
विवरण निम्न तालिका में दिया गया है 

क्षेत्र 
उत्ती मध्य. पूर्वी पश्चिमी. दक्तिणी 
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ग्रीट:--राज्य पुनर्गठन कानून १६५६ द्वारा निधोरित क्षेत्रों के अनुसार राज्यों को 
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केरल ये चार राज्य ओर पश्चिमी ज्षेत्र मे महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य रखे गए है । 
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योजना आयोग क्षेत्रों और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास को 
एक समग्र क्रिया का ही हिस्सा मानता है | तीसरी योजना कहती है 
“राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति विभिन्‍न क्षेत्रों के विकास की दर में 
प्रकट होगी और उसी अनुपात मे क्षेत्रीय साघनो का अधिकाधिक विकास 
समग्र देश की प्रगति की रफ्तार को तेज करने मे योग देगा । इस 
बात का ध्यान रखना होगा कि विशिष्ट क्षेत्रो की जरूरतों का समग्र 
राष्ट्रीय अर्थे-व्यवस्था की जरूरतों के साथ मेल बिठाये बिना उनकी 
समस्याओ पर अत्यधिक जोर देना और उनके विकास की योजना वनाने 
की कोशिश करना उचित नही होगा, कारण, देश की मूलभूत ईकाइयो 
के रूप में ही विभिन्‍न क्षेत्र अपना पूरा सभावित विकास होने की आगा 
कर सकते है । इस प्रकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास घनिष्ठ रूप से 
एक दूसरे के साथ जुडे है और उन पर समग्र दृष्टि से ही विचार किया 
जाना चाहिए । 

श्री वाल्टर इसार्ड कहते है, “जहा पर्याप्त क्षेत्रीय आविक विकास की 
योजनाओ और कार्यक्रमों का अभाव है, वहा राष्ट्रीय आथिक विकास के 
कार्यक्रमों की सफलता की सभावना कम हो जाती हे और राष्ट्रीय 
विनियोजनो से समग्र लाभ घट जाता है। इस प्रकार राष्ट्र की हानि 
होती है और चूकि हर क्षेत्र राष्ट्र का अग होता है, अत साधारण 
तौर पर क्षेत्र की भी हानि होती है।” 

जो भी हो, भारत मे समाजवादी आयोजन का उद्देश्य यह है कि 
उचित अवधि के भीतर देश के सभी राज्यो और क्षेत्रो को वह जीवन- 
मान उपलब्ध हो जाय जो सारे देश के जीवन-मान से अधिक भिन्‍न 
न हो । इसलिए तीसरी योजना मे हर राज्य की जरूरतो और सम- 
स्याओ पर गहराई से विचार करने के बाद ही व्यय की धन-राशिया 
निर्धारित को गई है । ऐसा करने मे पिछली प्रगति और विकास मे रही 
कमियो, प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यो की सिद्धि मे सभावित योगदान, विकास- 
सामथ्ये, और गपनी विकास योजना मे राज्य के साधन-योग का भी 
लिहाज रखा गया है । योजना परिवहन भर सचार, शिक्षा, स्वास्थ्य 
ओर अन्य सामाजिक सेवाओ के लिए देश के सभी भागों के लिए प्राव- 


प्रवसर की ससानता म्र्३्‌ 


घान करती है ताकि वे सव यथासभव समान स्तर पर आ सके | गत 
दशाव्दि मे विभिन्‍न राज्यों के विकास-स्तर का और तीसरी योजना 
के अत में क्या विकास-स्तर रहेगा, इसका विवरण परिशिष्ट (५) में 
दिया गया है । 


उद्योगों का स्थान 


जहा तक बड़े और भारी उद्योगो का सबध है, आथिक और तक- 
नीकी हृष्नि हमेशा महत्वपूर्ण रहती है और व्यवहार मे छुट-पुट अतर ही 
संभव हो सकता है | इसलिए राजकोय क्षेत्र परियोजनाओ के स्थानों 
का चुनाव करने मे आवश्यक तकनीकी और आर्थिक कसौटियो को न 
छोडते हुए जहा कही सभव हुजा है, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के दावों 
को ध्यान मे रखा गया है। इस्पात जंसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के 
स्थानों का चुनाव विशेषज्ञों के अध्ययन और आविक सभावनाओं के 
आधार पर किया गया है । कितु उनकी स्थापना भओौद्योगिक दहृप्ति से 
पिछड़े क्षेत्रों में हुईं है, इसलिए उन्हें अवश्य लाभ पहुचेगा । केद्रीय 
परियोजनाओं की सपूर्ण सूची उनके स्थानों केसाथ परिश्रिप्त (६) मे दी 
गई है । 

वुनियादी और महत्व के उद्योगो के लिए स्थान चुनने में कच्चे 
माल की निकट से उपलब्बि और अन्य आथिक कारणों को स्वभावत. 
ध्यान मे रखा गया है, कितु विविध प्रकार के उपभोक्ता-सामग्री-उद्योगों 
और रूपातरीय उद्योगो के मामले मे क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन दिया 
गया है। निजी क्षेत्र मे भौद्योगिक परियोजनाओं के स्थानों के वारे में 
भी जत्पविकृसित क्षेत्रों के दावों को उचित महत्व दिया गया है । जो क्षेत्र 
औद्योगिक हप्नि से पिछडे हुए है, उन्हें दिजली, पानी परिवहन जैसी 
मुविधाए देने का प्रयास किया जा रहा है । तीसरी योजना में उन पिछडे 
घेध्रो मे 'भौय्योगिक विदास क्षेत्र कायम करने का प्रस्ताव है, जिनमें वुनि- 
यादी सुविधाएं दी ता सकती हो जौर कारसानों के स्थान विकसित 
परफे लघु कौर मध्यम ब्यण्साधियों फो देचे या लम्बे पद पर दिये जा 


जय 
है... + आह शा 


सब जन रक- 42 शा हक कक कुक 8०-७० मी 4 श्स तैजना दो चदाएे है वह सनक 
सी । प्रचदर्षीय बोलना हर बड़ी परियोजना को, चाहे वह उद्योग, 


८४ भारतीय संयोजन मे समाजवाद 


सिंचाई अथवा विद्यत सवधी हो, सघन और समन्वित क्षेत्रीय विकास का 
केंद्र बिंदु मानती है । 


पंचायती-राज 


भारत सरकार और राज्य सरकारों ने विविध प्रकार की प्रगति 
तथा विकास के लिए भारतीय जनता को ओर भी अवसर देने की हृषप्ठनि से 
एक उल्लेखनीय कदम उठाया है । लोकतत्री विकेद्रीयकरण अथवा 
पचायती राज की स्थापना ही वह कदम है । यह प्रयोग एक अत्यत 
क्रातिकारी कदम हे,जो नीव के स्तर पर व्यापक समाजवाद की स्थापना 
की हृष्चि से उठाया गया है ! 

कितु यह याद रखना होगा कि इस प्रयोग की सफलता प्रोफेसर 
शुम्पीटर के शब्दो मे 'लोकतन्री स्व-अनुशासन पर मुस्यत निर्भर करेगी । 
इसमे बुनियादी रूप से सहिष्णुता और अधिकारों के साथ कत्तंथ्यो पर 
आग्रह शामिल है । युगोस्लाविया के प्रेसिडेट टीटो ने 'श्रमिक कौसिलो 
को सत्ता सौपने की साहसिक योजनाओ का श्रोगणेश किया है । कितु 
लद॒न के 'इकोनोमिस्ट' पत्र के अनुसार हाल की घटनाओ ने सिद्ध किया 
कि अनेक फंक्ट्री प्रबधको और स्थानीय अधिकारियों ने उस उच्च 
भावना से प्रेरित होकर काम नहीं किया, जिसकी उनसे आशा की जाती 
थी । आखिरी बात यह है कि समाजवादी लोकतत्र तभी सफलतापूर्वक 
चल सकेगा, जब बहुसरुयक नागरिको मे गुणो की हृप्मि से ठोस सुधार हो । 

आचायें विनोबा ने पच्ायती-राज की स्थापना को सही दिशा में 
उठाया गया कदम माना है, कितु उन्होने एक चेतावनी भी दी है । 
उनकी यह निश्चित राथ है कि ग्राम समाजो को व्यापक आथिक और 
राजनीतिक अधिकार देने के पूर्व भारतीय गावो मे पहले से अधिक 
सामाजिक और आशिक समानता स्थांपित होनी चाहिए । सघन खेती 
के साथ भूमि का अधिक नन्‍्यायोचित वितरण और ग्राम-उद्योगो का 
विकास करके यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आधिक शक्ति के 
समुचित वितरण के बिना राजनीतिक शक्ति के विकेद्रीयकरण से 
“विकेद्रित शोपण' की परिस्थितिया उत्पन्त हो सकती है। अब तक के 


अवसर की समानता पर 


अनुमान से भी पता चला है कि अनेक स्थानों में पचायतो पर धनी 
किसानो अथवा कतिपय समाज विरोधी तत्त्वो या गाव के 'गुडो ने 
कब्जा कर लिया हे | समय के दौरान, लोगो में यह शक्ति पेंदा हो 
जायगी कि पचायतो से निहित स्वार्थो को निकाल बाहर फेकेगे और 
ज्यादा अच्छे सेवा-भावी व्यक्ति इन सस्थाओं को चलाने के लिए आगे 
आ सकेंगे । फिर भी कृषि और उद्योग के दोनो क्षेत्रों मे आथिक शक्ति 
के वितरण से हमारे गावो मे ठोस आधार पर लोकतत्री समाजवाद की 
स्थापना करने में बड़ी मदद मिलेगी । 
'पंच परमेइ्वर' 

यह वाछनीय है कि ग्राम-पचायतो का सचालन सर्व सम्मति से या 
करीव-करीव सर्व सम्मति से हो, ताकि ग्राम-समाज की आम सहमति और 
सद्भावना से विविध काम किये जा सके | बहुमत का जासन लोकतत्र 
का मुख्य सिद्धात है, कितु यह लोकऊततन्न धीरे-धीरे 'भीडतत्र' से बदल 
जाता है और अपनी मौलिक विशेषता खो देता हैं। आखिर, श्री एस० 
आई० बेन के जब्दों मे वहुमत का सिद्धात केवल सख्या की गक्ति का राज 
बन जाता है और १०० में से ५१ के बाद णेष ४६ के लिए कोई मौलिक 
नेतिक सत्ता नही बच रहती । इसलिए यह सुझाया गया है कि भारत को 
विभिन्‍न राजनीतिक पादिया आपस में यह 'सज्जनोचित सममौता' करे 
कि वे पचायती-राज को विभिन्‍न सस्थाओं के चुनावों मे अपने अधिकृत 
उम्मीदवार खडे नही करंगी । इन राजनीतिक पार्टियों के प्रत्यक्ष हस्त- 
लेप से निश्चय ही इन स्थानीय सस्थाओ के देनिक काम-काज में कटुता 
उत्पन्त होगी जब हि पुरानी पर॒परा के अनुसार वे 'पत्र परमेच्चर' की 
नावना से काम करती है । इन पंचायतों के निर्णयों की पवित्रता सब्वे- 
सम्मति बोर सद्भावना में निहित है । 

देश में राज्य भौर केंद्रीय स्तरों पर संसदीय प्रणाली विटेन से 
स्वीफार की गईं है जौर पिछले पद्रह वर्षो मे वह॒ संतोपजनक ढग से 
चली है, किनु यह स्वीकार किया जाता है कि यदि लोकत्तत्र का उसी 
जमूने पर निचले स्तरों मे भी अमल किया गया तो ब्राम-जीवन के अस्त- 
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यंध भारतीय संयोजन में समाजवाद 


व्यस्त होने का खतरा है और उसके फलस्वरूप आधथिक और सामाजिक 
विकास की प्रगति मद हो जायगी । यदि पचायते सत्ताधारी पक्ष ओर 
विरोधीपक्ष की भाषा मे सोचने लगेगी ओर प्रश्न-काल, स्थगन प्रस्ताव 
और वहिगमन जेसी वाते उनमे दाखिल हुई तो पचायती-राज की स्थापना 
वरदान सिद्ध होने के बजाय वस्तुत एक अभिश्ञाप सिद्ध हो सकती है। 
यह ऐसी दुखद घटना होगी, जिसका शब्दो मे वर्णन नही किया जा सकता । 
आशा है कि देश की राजनीतिक पावदिया इन ग्राम-सस्थाओ के साथ 
वडी सावधानी और कोमल भावना से पेश आयगी और सादियो पुरार्न 
परपरा के अनुसार लोकतत्री विधिया विकसित करने मे सयुक्त ल्प से 
मदद देंगी । 
अतिम निष्कर्प यह है कि इन ग्राम सस्थाओ की स्थायी सफजता इस 

पर निर्भर करेगी कि वे ग्रामीण आबादी के दारिद्रतम वर्गों के जीवन-मान 
को ऊचा उठाने मे कहा तक सफल होती है। उनमे भूमिहीन श्रमिको, 
परिगणित जातियो और आदिम जातियो का समावेश होता है | गावों 
के अपेक्षाकृत घनी व्यक्तियों को अपना यह ॒ पवित्र कर्तव्य समझना 
होगा कि उन्हे अपने कमजोर भाइयो को मदद देनी है, जिससे वे पचा- 
यतो और सहकारी समितियों में भाग लेकर अपने को गरीबी के दलदल से 
निकाल बाहर कर सके । जबतक जनता और प्रशासन दोनो पचायती-रांज 
के इस पहलू पर उचित ध्यान नही देगे, तवतक इन ग्राम-सस्थाओ के 

हत्वपूर्ण योग के बारे मे जो आशाए की जा रही है, वे केवल शुभाशाए 
मात्र ही रहेगी । 


सामाजिक और राष्ट्रोय एकता 


यह प्रकट है कि समाजवादी समाज में समाज के सभी वर्गों के 
अदर राष्ट्रीय-एकता और समानहित एवं साभेदारी का सु्ठठ आधार 
होना चाहिए । इसलिए भारत में समाजवादी इमारत खडी करने के 
लिए सामाजिक अथवा राष्ट्रीय एकता को नीव जरूरी है । यह स्पप्न 
समभना होगा कि राष्ट्रीय एकता का आदर्ण केवल भावात्मक प्रेरणा 
नही है। एकता की भावना आशिक दृष्टि से भी जरूरी है । यह जानना 
दिलचस्प होगा कि अमरीकी राष्ट्पति को भाथिक मामलो मे सलाह 
देनेवाती परिषद्‌ ने जातीय भेद के बारे मे अपनी हाल की रिपोर्ट में 
कहा है कि यह 'राष्ट्रीय कलक' है, जिससे “राप्ट को आ्थिक हानि पहुचती 
है ।” रिपोर्ट मे आगे कहा गया है, “यह रग-भेद मानव-साधनो के विकास 
ओर उपभोग में वाबक होता है, कार्य-क्षमता घटाता है, अर्थ-व्यवस्था 
के विकास को धीमा करता है, और आशिक प्रगति के नतीजों के वितरण 
को बदल देता हे । श्री रेमड फ्रोस्ट कहते है, “राप्ट के भीतर एकता का 
अभाव केवल राजनीतिक परेशानी ही पंदा नहीं करता, वल्कि आर्थिक 
हानि का कारण भी होता है। जहा एकत्ता नहीं होती, सरकार को उसे 
धोपना और उसका पालन कराना पडता है और एकता को थोपने का 
खर्च राष्ट्र के आथिक साधनों को क्षीण कर सकता है ।* 

श्री लुई फिगर का यह उल्लेसनीय कथन है कि एशिया और 
अफ्रीका के नवोदित स्वत्तत्र देशो मे राष्ट्रवाद तो है, ऊतु राष्ट्रों का पता 
नही है । भारत मे सभी राष्ट्रीय नेता सामाजिक एकता पर सकसे अधिक 
जोर देते हैं । हम इस नग्न तथ्य के प्रति आख नहीं मद सकते कि 
धामिफ असहिष्णुता, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद बौर भाषावाद जैसी 
विधटनका री दझतक्तिया हमारे देश में सक्रिय रही है । दुर्भाग्ग्यण, हर 


बट पे 


प्प भारतीय घंयोजन में समाजवाद 


आम चुनाव के समय इन राष्ट्रीयता विरोधी शक्तियो की ज्वाला पहले 
से अधिक भडकती दिखाई देती है। निस्सदेह, दूसरी बहुत-सी शरक्तिया 
भी काम कर रही है, जैसे कि शहरो और उद्योगो का विस्तार हो रहा 
है और उनके कारण, श्री ताया जिन्किन के शब्दों मे, “जाति-प्रथा का 
अत हो रहा है।” फिर भी हमे साफ-साफ स्वीकार करना होगा कि 
अनेक विघटनमूलक प्रद्धत्तिया हमारे त्वरित आर्थिक विकास के अभियान 
में भारी बाधा डाल रही है । 


केवल एक नागरिकता 


चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण जो नई स्थिति उत्पन्न 
हुई है, वह वास्तव में देश में सामाजिक और मनोवेज्ञानिक एकता 
स्थापित करने मे बहुत अधिक सहायक हुई है । यह एकदम नया अनुभव 
है। इस अर्थ मे, यह सकटकाल छिपा वरदान सिद्ध हुआ है | कितु 
हमको इस बारे मे तनिक भी उदासीन नही होना चाहिए । यदि विभिन्‍न 
विघटनकारी शक्तियों का सघठित रूप से मुकाबला करने की पर्याप्त 
सावधानी नही रखी गई तो समाज-विरोधी प्रह्ृत्तिया अपना कुरूप चेहरा 
बाहर निकाल सकती है और बिना किसी चेतावनी के उभर सकती है । 
राष्टपति डा० राधाक्ृष्णन्‌ ने अपने स्वतत्रता-दिवस के एक सदेश मे 
अपील की है कि हमे एकता, स्वतन्रता, न्याय और सहयोग के सिद्धातो 
पर एक सयुक्त, सोह श्य समाज-व्यवस्था का विकास करना चाहिए। 
इसलिए, भारत को स्थायी आधारो पर ऐसा समाज स्थापित करने की 
पुरो-प्री कोशिश करनी चाहिए । यह तभी हो सकेगा, जब हर भारतीय 
नागरिक की मातुभूमि के प्रति सर्वोपरि निष्ठा होगी, और अपनी जाति, 
समुदाय, भाषा और राज्य को वह उसके बाद स्थान देगा । 
यह सौभाग्य की बात है कि हमारा सविधान देश के सब लोगो के 
लिए एक ही नागरिकता स्वीकार करता है और सारे देश मे उन्हे 
समान अधिकार और अवसर देता है । इसलिए जाति, भाषा और 
सेत्रीय विचारो को दूसरा स्थान देना होगा । हमे नेहरूजी के इन सार्थक 
शब्दों को हमेशा याद रखना चाहिए, “मै चाहता हू कि धर्म अथवा 


सामाजिक ओर राष्ट्रीय एकता प्प्ई 


जाति, भाषा अथवा प्रात के नाम पर होनेवाले वर्तमान सकुचित संघर्ष 
समाप्त हो जाय और एक वर्गहीन और जाति-विहीन समाज को स्था- 
'पना हो, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार 
विकास करने का पूरा अवसर मिले | खासतौर पर, में आशा करता हू 
कि जात-पात का अभिशाप मिटा दिया जायगा, क्योकि जात-पात के 
आधार पर न लोकतत्र और न समाजवाद ही सभव हो सकता है ।* 


त्रिभाषी-सूत्र 


यह सही है कि राष्ट्रीय एकता अपीलो और मीठे नारो से स्थापित 
“नही हो सकती । राष्ट्रीय-एकता-परिषद्‌ ने सम्प्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद, 
और अन्य विघटनकारी शवितियों के बारे में अनेक कमेटियां नियुक्त की 
हैं और उनसे समस्याओ की जड में जाने और व्यावहारिक हल प्रस्तुत 
करने का अनुरोध किया है | उदाहरण के लिए, शिक्षा मन्ालय ने जो 
'त्रिभापी-सूत्र' त्तजवीज किया है, वह सास्कृतिक और सामाजिक 
समन्वय की दिशा में सही कदम है। अपनी मातृभाषा जानने के अलावा 
माध्यमिक स्तर पर हर विद्यार्थी को अग्रेजी और भारतीय सघ की 
राज-भाषा--हिंदी का ज्ञान होना चाहिए । जिन विद्यार्थियों की मातु- 
भाषा हिंदी हो, अगर वे एक और आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषकर 
दक्षिण की भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उससे राष्ट्रीय एकता का 
वातावरण पदा करने मे मदद मिलेगी। कितु यह ध्यान भे रखना होगा 
कि केवल अनेक भाषाओं के ज्ञान से ही अतत सास्कृतिक एकता स्थापित 
नहीं हो सकती । अतिम निष्कर्ष यह है कि आनेवाली पीढियो की उदारता 
ओर दूरदशिता से ही राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रणस्त होगा । सकु- 
चितता के वातावरण में अगर पाठ्यक्रमों में अनेक भाषाएं सिखाने की 
व्यवस्था की गई तो एकता और मजबूती का स्वस्थ वातावरण पैदा 
डोने के वजाय भाषायी कटुता बौर प्रतियोगित्ताए वढ सकती हैं । 


अंग्रेज्ञी का स्थान 
हिंदी के साथ-साथ सन्‌ १६६४ के वाद भी अंग्रेजी को भारतीय 


8० भारतीय सयोजन से समाजवाद 


भारतीय सघ की सहायक राज-भाषा बनाने के फैसले ने देश मे अनेक प्रति- 
क्रियाओ को जन्म दिया है । इस नाजुक प्रश्त पर सहिष्णुता और दूर- 
दश्शिना से विचार करना होगा ताकि भाषा का सवाल राष्ट्रीय सद्‌- 
भावता की सर्वोपरि आवश्यकता पर हावी न हो जाय । अगले पाच या 
दस वर्षो मे केंद्र और राज्यों में हिंदी का ज्ञान व्यवस्थित रूप से फैलाने 
की काफी कोशिश करनी होगी । अन्यथा, अंग्रेजी भापा सहकारी राज- 
भाषा रहने के बजाय हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओ की कीमत पर 
अपने को स्थायी बनाने की कोशिश कर सकती है । यह सुभाया गया है 
कि ससद अग्रेजी के दूसरी भाषा के रूप में व्यवहार की एक अवधि 
नियत करदे । एक निश्चित अवधि तय करने मे कुछ लाभ हो सकता है, 
कितु भेरे विचार से यह मामला अहिदी भापा क्षेत्रों की सदभावना पर 
छोडना ज्यादा अच्छा होगा । वह समय आ गया है जब हिंदी को भार- 
तीय सघ की एकमात्र राजभाषा बनाने की जिम्मेदारी अहिदी भाषी 
लोगो पर विश्वास की भावना के साथ छोड देनी चाहिए । जबतक 
हिंदी भापी लोग हिंदी को राजभाषा बनाने का आदोलन करते रहेगे, 
तबतक हिंदी को भारतीय राष्ट्रवाद का मुलभूत अग स्वीकार कराने 
का स्वस्थ वातावरण बनाना कठिन होगा । 


अखिल भारतीय सेवाएं 


राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के कार्य मे अखिल भारतीय सेवाओः 

का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इस पर व्यवस्थित तरीके 

से विचार होना चाहिए । राज्य-पुनगंठन-आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 
प्रशासन को अच्छा बनाने और अत राज्यीय एकता का विकास करने के 
लिए अनेक अखिल भारतीय सेवाओ को सगठित करने का सुझाव दिया 

है। यह सतोप का विषय है कि इस प्रस्ताव का राज्य-सरकारो ने 
अनुकूल उत्तर दिया है और इजीनियरी, चिकित्सा और वनो के लिए 
अखिल भारतीय सेवाए सगठित करने की दिशा मे कदम उठाये गए है । 
शायद यह बाछनीय होगा कि शिक्षा और कृषि के बारे मे दो और 

हे अखिल भारतीय सेवाओ का श्रीगणेश किया जाय । यह सुझाया गया 
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है कि वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओ में करीब ५० प्रतिशत नये अधि- 
कारी सबधित राज्यों से बाहर के होने चाहिए । मेरी राय मे, यह 
बहुत स्वस्थ परपरा होगी । 


शिक्षा का साध्यम 


विश्वविद्यालय-स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस बारे में 
हाल के वर्षों में काफी विवाद रहा है। एक ओर अनेक शिक्षा-शास्त्रियो" 
की यह हृढ राय है कि हमारे कालेजो और विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय 
भाषाओ को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, तो दूसरी ओर बहुत से 
ऐसे लोग है जो उच्च शिक्षा-सस्थाओ मे हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने 
की उत्तने ही जोर से हिमायत करते है । उपकुलपतियो और राज्यो के 
मत्रियो की अनेक काफ्र सो मे इस प्रदन पर बार-बार और विस्तार से 
विचार हुआ है, और निष्कर्प यह है कि विश्वविद्यालयों मे क्षेत्रीय भाषा 
शिक्षा का साध्यम होनी चाहिए, कितु साथ ही अग्रेजी और हिंदी दोनो 
भापाओझो का खासा अच्छा ज्ञान कराना चाहिए । कितु तकनीकी पाठ्य- 
क्रमो मे, विशेषकर चिकित्सा और इजीनियरी भे, आनेवाले अनेक वर्षो 
तक शिक्षा का माध्यम अग्रेजी बनती रहनी चाहिए, जबतक कि हिंदी 
अथवा क्षेत्रीय भाषाए इस काम के लिए काफी विकसित न हो जाय । 
अनेक राज्यो के शिक्षा-मत्रियों ने यह तीक् इच्छा प्रकट की है कि 
केद्रीय सरकार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कायम करे, सभव हो तो हर 
राज्य मे एक राष्ट्रीय विद्वविद्यालय हो । इन विश्वविद्यालयों मे शिक्षा" 
का माध्यम हिंदी हो। यह एक ऐसा सुझाव है, जिस पर राष्ट्रीय 
एकता की दृष्ति से सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए । 


अल्पसख्यको की समस्याएं 


भाषायी अल्पसख्यको सवधी समस्याओं पर भी सहानुभूति के साथ 
विचार करना चाहिए। अल्पसख्यको के सामाजिक, आथिक, शैक्षणिक 
और सास्कृत्तिक अधिकारों पर जरूरत से ज्यादा जोर देने की जरूरत 
नही, क्योकि इससे समान राष्ट्रीयता के विकास में बाधा पडती है। कितुः 
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अल्पसख्यकोी में यह विश्वास की भावना पंदा करने की सच्ची कोशिश 
होनी चाहिए कि उनके उचित हितो को पर्याप्त सरक्षण मिल रहा है। 
उदाहरण के लिए, राज्य-सरकारों को भाषायी मल्पसस्यको के वालको 
को प्रायमिक स्तर पर उन्तकी मातृभाषा मे शिक्षा देने की पूरी कोशिश 
करनी चाहिए। इस विपय मे उद्द्‌ के प्रग्न पर विशेष सहानुभूति से 
विचार करना चाहिए। इसके अलावा, राज्यों की नौकरियों में भरती 
की प्रणाली किसी भी रूप से अल्पसख्यको के न्‍्यायोचित प्रतियोगिता 
में शामिल होने के रास्ते मे वावक नहीं होनी चाहिए | क्षेत्र-विज्येप में 
आवास के नियम अक्सर इस तरह वनाये गए हैं कि अल्पसस्यक समूहों 
को नौकरियों में स्थान नहीं मिल पाता । यह निरचय ही युक्ति-युक्त 
नहीं है और आशा हे, राज्य सरकारे अविलब इन नियमों में सशोधन 
करेगी । 

वरततमान मे हर राज्य के लिए एक राज्य-सेवा-आयोग है । शायद 
यह ज्यादा अच्छा होगा कि एक से अधिक राज्यो के लिए एक ही राज्य 
सेवा-आयोग हो, ताकि राज्यों की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के 
चुनाव में सकुचित और क्षेत्रीय विचार हावी न हो । 

राज्य-पुनगंठन-आयोग ने सुकाया है कि वही राज्य एक-भाषी 
गिना जाय, जिसमे एक भापी समुदाय का अनुपात कुल जनसस्या के 
करोब ७० प्रतिशत से अधिक हो । जहा अल्पसस्पक समुदाय जनसख्या 
के ३० प्रतिशत से अधिक वडा हो, उस राज्य को प्रशासनिक कामो के 
लिए हद्विभाषी माना जाय । इस प्रकार की व्यवस्था क्षेत्र के अल्पसख्यक 
समुदायो मे विश्वास की भावना पँदा करने मे सहायक होगी । 


सबसे बड़ा कलंक 


हमारा सविधान अस्पृश्यता की प्रथा को कानूनी अपराध मानता 
है। गृह-मत्रालय हाल के वर्षो मे देश के विभिन्‍न भागों मे अस्पपृश्यता 
की प्रथां को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। परिगणित जाति 
ओर परिगणित आदिम जाति आयुक्त की वाषिक रिपोर्टों मे बराबर 
इस वात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि यह सामाजिक बुराई अनेक 
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क्षेत्रो मे, विशेषकर देहातो मे, आज भी बनी हुई है। गाधीजी ' 
स्वतत्रता आदोलन से सबधित राजनीतिक लडाइयो मे व्यस्त रहु 
हुए भी हिंदू समाज पर लगे इस सबसे बडे कलक' को मिटा' 
के लिए अनेक बार अपने प्राणी की बाजी लगा दो थी। कितु हः 
वास्तविक स्थिति का मुकाबला करता होगा और राज्य सरकारो व 
मदद से इस सामाजिक बुराई के अमानवी पहलू के बारे मे लोगो व 
शिक्षित करने का सगठित प्रयास करना होगा और जो लोग सविधा 
के निर्देश का पालन करने से इन्कार करे, उनके विरुद्ध कड़ी कारंबवा 
करनी होगी । ग्र॒ह-मत्रालय ने हाल में अनुसूचित जातियों के आधा 
प्र नहीं, बल्कि आर्थिक पिछडेपन के आधार पर शैक्षणिक छात्रद्वत्तिय 
देने का सही निर्णय किया है। राज्य सरकारो से भी भविष्य मे इस 
सिद्धात पर चलने का अनुरोध किया गया है । जात्तिि-प्रथा भौ 
अस्पृव्यता को बिना किसी दण्ड-भय के सहंन करनेवाला समाजवाः 
समाज निदचय ही समाजवाद का मजाक होगा । 

नेहरूजी ने अपनी आत्मकथा मे कहा है कि हमे भारत में साम्यवा 
ओर सम्प्रदायवाद दोनो से निपटना होगा । यद्यपि साम्यवादी दर्श 
के उह् इय सराहनीय है. कितु इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो साध 
अपनाये जाते है, वे हिसा और वर्म-संघर्ष पर आधारित है । सम्प्रदाः 
वाद में तो सम्य-समाज के लिए कुछ भी अपनाने योग्व नही है, वह :< 
आदि से अत तक कुरूप है। जाति-प्रथा, जैसा गाधीजी ने कहा ; 
प्राचीन भारत में आथिक भर सामाजिक ट्ृष्लियो से कुछ लाभदाय 
रही होगी । उन्होंने लिखा है, “वह गरीबी की रामवाण दवा थी अं 
व्यावसायिक सघो के सव लाभ उसमें मौजुद थे [” कितु यह सामाजिब् 
प्रथा गत कुछ शताब्दियों मे इस देश मे जिस तरह विकसित हुई, उस 
अस्पृश्यता की निर्देय-प्रथा को जन्म दिया है। अमरीका समेत पशिचि 
के अनेक देशो मे रग-भेद और जाति-भेद का अस्तित्व सचमुच अत्य 
शोचनीय है । कितु हमारे समाज मे अस्पृद्यता को प्रथा वास्तव 
हमारी सदियो पुरानी सस्कृति और सभ्यता पर सबसे बडा कलक र! 
है। उसका अपना युग था, कितु उसे भव मिटना चाहिए । नेहरू 
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ने कहा है, “अस्पृश्यतता के अवभेप और सामाजिक एवं घामिक श्रेष्ठता 
पर आधारित घृणा देश को कमजोर बनाते है और प्रगति की दिद्या में 
उसके प्रवाह में बाधक होते है ।” 
स्त्रियों का दर्जा 
भारतीय सविधान में, सामाजिक ओर आलञिक क्षेत्र मे स्त्रियों को 
पुरुषो के बराबर दर्जा दिया गया है। बुनियादी अधिकारों के अतर्गत 
यह स्पष्ठ निदिष्ट किया गया है कि पुरुषों और स्त्रियो को समान रूप 
से आजीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार है। वास्तव मे, 
गाधीजी ने स्वतत्रता-प्राप्ति के पहले ही भारत मे स्त्रियों को सार्वजनिक 
मासलो में सम्मान-जनक स्थान देने को बहुत अधिक महत्व दिया था। 
उनको प्रेरणा से ही स्त्रियो ने स्वतत्रता के राष्ट्रीय सम्राम में प्रमुख 
भाग लिया था। गाधीजी ने कहा था, 'मेरी यह हृढ राय है कि 
भारत की स्वतत्रता स्त्रियों के त्याग और ज्ञान पर निर्भर करती है ।” 
हुरूजी भी भारतीय लोकत्तत्र में स्त्रियों के उचित अधिकारों के 
कटुर हिमायती रहे । भारतीय ससद में हिंदू विवाह विधेयक पर बोलते 
हुए उन्होने कहा था, “»गर आप मानवता के एक वडे अग को, जन- 
सख्या के ५० प्रतिशत को, काटकरअलग कर देते है और उनकी सामा- 
जिक सुविधाओ आदि की हृष्टि से अलग ही श्रेणी बना देते है तो आप 
लोकतत्र कायम नहीं कर सकते ।” भारतीय ससद ने हिंदू उत्त राधिकार 
प्रणाली के अतर्गेत लडको के समान ही लडकियों के कानूनी अधिकार 
सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कानून मजूर किया है । हिंदू कोड 
कानून समाजवाद की व्यापक नीति का मूलभूत अग है और निश्चय 
ही यह सतोष का विषय है कि भारत में स्त्रिया सरकार में और सारव- 
जनिक जीवन में उच्च-पद ग्रहण किये हुए है । वस्तुत , यह उल्लेखनीय 
है कि हमारी ससद में दुनिया को अन्य ससदो के मुकाबले स्त्रियों का 
अनुपात अधिक है । 
यह कहना सही नही है कि भारत मे स्त्रियों के प्रति जो सम्मान 
दिखाया जाता है, उसको पंदा हुए थोडा ही समय हुआ है | असल मे, 
-“ इस देश मे स्त्रियों को अत्यत प्राचीनकाल से वहुत उच्च स्थान दिया 


है व 
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गया है । महान स्घृतिकार मनु ने दो हजार वर्ष पहले लिखा है, “यत्र 
नाय॑स्तु पज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता;--जहा नारी की पूजा होती है, वहा 
देवताओ का निवास है । गत कुछ शताब्दियों से देश के अनेक भागो में 
स्त्रिया पर्दा, दहेज, बालविवाह और विषम उत्तराधिकार अधिकारों 
जैसी अवाछनीय सामाजिक कुरीतियो की शिकार रही है । कितु भारत 
की स्त्री-जाति समाजवादी लोकतत्र के आधीन अपना स्थान ग्रहण कर 
रही है और पचवर्षीय योजनाओ मे स्त्रियों को शहरी और ग्रामीण 
दोनो क्षेत्रों मे शिक्षा और अन्य सामाजिक सुविधाएं देने पर विशेष 
जोर दिया जा रहा है। केद्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड ने पिछली दश्ाब्दि 
में महिला सगठनों की प्रगति के लिए सराहनीय काम किया है और 
यह निश्चित है कि ये कार्यक्रम आगामी योजनाओं में और भी तेज किये 
जायगे | 
बाल-कल्पाण 
नेहरू जी बच्चो को बहुत प्यार करते थे और यह उचित ही है कि 
उनका जन्मदिन सारे देश मे बाल-दिवस के रूप मे मनाया जाता है । 
उन्होने बहुत बार कहा था कि राष्ट्र का भविष्य ज्योतिषियों की जन्म- 
'कूडलियो से नही, बल्कि बच्चो की आखो की चमक में पढना चाहिए। 
नेहरूजी ने कहा था, “मुझे ऐसे बच्चे देखकर बेहद तकलीफ होती है, 
जो शिक्षा से वचित हैं और खाना तथा कपडा भी जिन्हें नसीब नही 
है ।!? उनका एक और कथन है, “यदि हमारे बच्चो को आज शिक्षा न 
मिले तो हमारे कल के भारत की कसी तस्वीर होगी ”” 
तीसरी योजना मे, ६ से ११५ वर्य की आयु के त्तमाम बच्चों के लिए 
प्राथमिक शिक्षा अनिवायय और निरशुल्क करदी गई है । चौथी योजना 
की अवधि में यही सुविधाएं ११ से १४ वर्ष की आयुवाले बच्चो को देते 
की हर संभव कोशिश की जायगी | सन्‌ १६९६६ तक करीब ५ करोड 
बच्चो के नाम देश के प्राथमिक स्कूलो मे दर्ज किये जा चुके होगे और 
इन स्कूलों की संख्या ४,००,००० जितनी होगी । बालवाड़ी शिक्षकों 
को पर्याप्त सख्या मे प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। वाल- 
हित को दृष्टि से विभिन्‍न कल्याण कार्यक्रम बनाये जा रहे है और 
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राज्य 'पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट ने भारत की एकता" वाले 
अध्याय में राष्ट्रीय-एकता को बढावा देने के लिए अनेक व्यावहारिक 
सुभगव दिये है । शिक्षा-मजालय द्वारा नियुक्त सपूर्णानद राष्ट्रीय-एकता 
समिति ने भारत की एकता की रक्षा करने और उसे सुटढ बनाने के 
लिए अनेक बहुमूल्य सिफारिशे की है । देश मे लोकतन्नी और समाज- 
वादी व्यवस्था की ठोस नीव डालने के लिए इन सिफारिशों पर सच्चे 
दिल से अमल करना जरूरी है। 

क्षेत्रीय परिपदों का उपयोग अभीतक मुस्यत पुलिस और कानुन 
एवं व्यवस्था से सबधित समस्याओं पर विचार करने के लिए ही किया 
गया है। यह देखकर सतोप होता है कि हाल में भाषा, शिक्षा और 
सिंचाई साधनों से सवधित अनेक प्रश्नों को क्षेत्रीय परिपदो ने सफलता 
के साथ निपटाया है। इस क्रिया को और भागे बढाना वाछुनीय होगा । 
क्षेत्रीय परिपदो को विविध अतर्राज्यीय समस्याओं को समभोते की 
भावना से हल करने का प्रभावशाली माध्यम वनाना चाहिए । देश 
मे आठ नदी बोर्डो का गठन भी पडोसी क्षेत्रों मे पानी के बटवारे 
की समस्या को हल करने का सुव्यवस्थित माध्यम होगा । 


राष्टीय अखंडता 


ससद्‌ ने किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र को भारतीय सघ से विलग 
होने की बात न सोचने देने के लिए सविधाव मे सशोघन करके सही 
कदम उठाया है । यदि कोई व्यक्ति, समूह या क्षेत्र भारत की अखडता 
ओर प्रभुसत्ता को चुनौती देता या कमजोर करता है तो उसे सख्ती और 
मजबूती से दवा देना होगा । हमारे राजनीतिक जीवन में जो तत्व अब- 
तक भारतीय सघ से अलग होने का प्रचार करते आये है, उन्हे अपने 
तरीके बदलना चाहिए और राष्टीय नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए। 
जंसा कि पहले कहा गया है, भारत सरकार और योजना-आयोग देश 
के सभी भागो का न्यायोचित और सतुलित तरीके से विकास करने के 
लिए बहुत उत्सुक है । अगर किसी राज्य अथवा क्षेत्र को अभी भी 
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शिकायत हो तो अवश्य ही बहुत सावधानी और सचाई से विचार 
किया जाना चाहिए | किंतु समाजवादी लोकतत्री भारत सघ से अलग 
होने की अनर्गल चर्चा को सहन नहीं कर सकता, क्योकि ऐसी चर्चा 
सार्वेभौम गणराज्य क्रे मूल अस्तित्व के लिए घातक है । 


वहा 
ना है 


। ५ 
तटस्थता और विशव्वश्ांति 


भारत का समाजवाद तटस्थता और पचशील की नीति के द्वारा 
विश्वगाति और अतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना के लिए सचाई से काम 
कर रहा है। तीसरी पचवर्षीय योजना की पहली वाक्यावली में ही 
कहा गया है, “भारत के विकास का बुनियादी लक्ष्य विश्वशाति के साथ 
गहराई से जुडा हुआ है और उसी पर निर्भर करता है | आधुनिक 
शस्व्रास्त्रोे की मदद से लडा गया युद्ध न केवल प्रयति की आशज्ञाओं 
को समाप्त कर देगा, वल्कि मानव-जाति के अस्तित्व को भी खतरे में 
डाल देगा । इसलिए राणष्ट्रोय प्रयति के लिए शाति का कायम रहना, 
निहायत जरूरी और आवश्यक शर्ते है ।* 

भारत की तटस्थता अथवा गुटों से अलग रहने की नीति उसकी 
अहिसा और विश्व-वधुत्व की प्राचीन परपराओं के अनुकूल है । 
वह भगवान्‌ बुद्ध की महान्‌ शिक्षाओ, सम्राट अज्योक के आदेशों और 
महात्मा गावी के आदर्शों के अनुसार है । नेहरूजी दोनो शवित गुटों के 
सेनिक गठ-बधनो से विल्कुल अलग रहकर तटस्थता अथवा 'शात्िमय 
सहअस्तित्व' की नीति के शानदार निर्माता थे। जिस अटूट श्रद्धा और 
हढता के साथ भारत इस नीति का अनुसरण कर रहा है, इससे एशिया 
और अफ्रीका के अनेक नवोदित स्वतत्न राप्ट्रो को प्रेरणा मिली है । 
यद्यपि हमारी नीति को अनेक पश्चिमी लोकतन्नी देशों ने शका और 
सदेह की हप्रि से देखा था, कितु चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति ने 
उसकी उपयुक्तता और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता को पर्याप्त मात्रा में प्रमा- 
णित कर दिया है। यह बडे सतोष का विषय है कि अमरोका और 
रूस दोनो ही हमसे इस कठिन स्थिति का सामना करने के लिए अब 
तटस्थ वने रहने का आग्रह कर रहे है। कारण, वे दोनो ही अनुभव करते 
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है कि भारत यदि किसी शाक्ति-गुट मे प्रत्यक्ष रूप मे शामिल हुआ तो 
विव्व-बुद्ध हो जायगा । श्री हम गेट्सकल के अब्दों में अनेक एशियाई 
देशों की तटस्थतावादी नीति के मूल मे यह भावना है कि “उन्हें अपनी 
अर्थ-व्यवस्थाओ का विकास करने मे अपनी सब शक्ति लगानी चाहिए 
और रक्षा पर भारी व्यय नही करना चाहिए । इसलिए यह बहुत 
जरूरी है कि हम भारत और मानवता के हित में तटस्थता की नीति 
पर नई श्रद्धा के साथ डटे रहे । यह कुछ अजीव-सा लगता है कि हमारे 
देश मे अब भी कुछ ऐसे व्यक्ति और समूह है जो भारत के पश्चिमी गुट 
में शामिल होने की जोरो से हिमायत करते हैं । चीनी आक्रमण से उत्पन्न 
सकट के समय अमरीका, ब्रिटेन और भन्‍्य देशो ने जिस तत्परता से 
हमारी सहायता की, उसके लिए हम उनके आभारी है, कितु हमको 
बिना किसी शञका के यह समझता होगा कि भारत द्वारा तटस्थता 
की नीति को त्यागने का विचार न केवल विश्वशाति की हृष्टि से खतर- 
नाक होगा, बल्कि भारत की स्वतत्रता और समृद्धि के लिए भी आात्म- 
घातक होगा । 


विज्ञान और अहिसा 


विज्ञान के इस युग मे अगर कोई राष्ट्र हिसा ओर अतर्राष्टीय 
संघ का मार्ग अपनाता है तो उसके फलस्वरूप सर्वे सहारकारी (विश्व- 
युद्ध छिड जायगा । गाधीजी ने अणुबम के लिए कहा था कि यह विज्ञान 
का “अत्यत राक्षसी' उपयोग है और उन्होने राष्ट्रो के आपसी मतशभेदों 
को अहिसा के जरिये हल करने की हिमायत की थी । विनोबाजी बार- 
बार यह प्रत्यक्ष कितु अक्सर भूली हुई बात दोहरा रहे है कि विज्ञान 
के साथ अहिसा के योग से विश्वशाति स्थापित होगी और यदि उसका 
हिंसा के साथ गठबंधन हो गया तो वह विश्वव्यापी विनाश का जनक 
हो जायगा । आणविक शक्ति के विकास ने दुनिया के देशो को अपने 
अस्तित्व की रक्षा करने के लिए सही चुनाव करने को विवश कर दिया 
है। गाघवी शाति-प्रतिष्ठान ने जून १६६२ मे नई दिल्‍ली मे आणविक 
अस्त्र विरोधी-सम्मेलग का आयोजन करके बहुमूल्य सेवा की थी ॥ 


१०२ भारतीय संयोजन सें समाजवाद 


उसके द्वारा भारत ने आणविक युद्ध से होनेिवालि महाविनाश के विरुद्ध 
अपनी आवाज बुलद की और दुनिया की महान्‌ शक्तियों से अपील की 
कि वे अपने कदम पीछे हटा ले और मानव-जाति को और आनेवाली 
पीढियो को 'अकल्पनीय महासकट' से बचा ले। नेहरूजी ने इस सम्मेलन 
में भाग लिया था और आणविक अस्त्रों के परीक्षणो को न केवल स्थल 
रूप मे बद करने की अपील की थी, वल्कि उन अणुवमों से भी छुटकारा 
पाने का आग्रह किया था जो “हमारे दिलों और दिमागो में निरतर 
रोपे जा रहे है ।” 

यह अत्यधिक सतोप का विपय हे कि भारत सरकार ने युद्ध-कार्यो 
के लिए आथिक शक्ति का उपयोग न करने का दृढ निदइचय किया है । 
यह निश्चय केवल नैतिक भावना से नही, वल्कि व्यावहारिक आवश्य- 
कतावश किया गया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मडल की सभा 
मे बोलते हुए नेहरूजी ने कहा था, “हथियार नित्य बदल रहे है और 
आधुनिकतम हथियार करीब-करीब कुछ राष्ट्रो के एकाधिकार में ही 
8 । वही उनका उत्पादन करते है, और उपयोग भी कर सकते है । 
भारत अपने सब साधन विशेष प्रकार के हथियारों के निर्माण मे नहीं 
खर्चे कर सकता । हम वर्तमान में यह नही कर सकते और में नहीं 
चाहता कि भविष्य में भी ऐसा किया जाय ।” लोकसभा मे भी नेहरूजी 
ने आणविक शस्त्रो का निर्माण न करने की नीति पर चलते रहने के 
भारत के सकलप को दोहराया । प्रधान मत्री श्री लालवहादुर शास्त्री का 
भी यही विचार है कि भारत को फिलहाल अणुबम नही बनाना चाहिए । 

दुनिया के भविष्य के लिए यह शुभ चिह्न है कि अमरीका, रूस और 
ब्रिटेन ने आणविक परीक्षणो को रोकने की सीमित सधि पर हस्ताक्षर 
कर आणविक शास्त्रो की समस्या को रचनात्मक टृ॒ष्नि से हल करने का 
प्रयास किया है । यदि इस कदम पर सही भावना से चला गया तो यथा- 
समय आम निदशस्त्रीकरण को पुरी सधि की जा सकेगी । अबतक स्पुतनिक 
“मानव की उपलब्धि और उसकी हताशा' के प्रतीक रहे है। लद॒न के 
“इकोनोमिस्ट' पत्र के शब्दों मे “यह इस कारण है कि अतरिक्ष को जीतने 
की वैज्ञानिक दौड सहयोग की भावना से नहीं, बल्कि शकां और विरोधी 
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प्रतियोगिताओ से प्रेरित रही है ।” यह महत्व की बात नही कि अमरीका 
अथवा रूस कौन सबसे पहले चन्द्रमा अथवा अन्य नक्षत्रो पर पहुचने मे 
सफल होता है। कितु यह शत-प्रतिशत निश्चित है कि यदि आधुनिक 
विज्ञान और श्रतरिक्ष विद्या का सैनिक क्षेत्र मे उपयोग किया गया तो 
मानव-जाति के विनाश की घटी बज जायगी । अतिम निष्कष य॑ह है 
कि राजनीतिक क्षितिज पर से युद्ध को छाया तभी हटाई जा सकती हैं 
जब घृणा के समस्त चिह्न मिटा दिये जाय । प्रोफेसर टोयनबी कहते है 
कि वैज्ञानिक झोध के दुरुपयोग का मूल कारण यह है कि “प्रकृति पर 
मनुष्य की विजय के साथ वैज्ञानिक स्वय पर विजय पाने से असमर्थ रहा 
है ।” प्रोफेसर डेवी की राय है कि असली युद्ध-क्षेत्र “हमारे ओर हमारी 
सस्थाओ के भीतर है।” श्री ममफोर्ड कहते है कि प्रकृति पर 
नियत्रण पाने की कोशिश मे “आत्म-नियत्रण करने की हमारी वुद्धि 
ओर इच्छा लुप्त हो गई है और हमने जिस मशीन का निर्माण किया 
है, उसके हम बेवस पुर्ज बन गए है ।. 


युद्ध-कला की अथे-व्यवस्था 


ब्रिटिश दाश निक बर्टरड रपतेल ने आधुनिक युद्ध-कला की अर्थ-व्यवरथा 
के बारे में कुछ आखे खोल देनेवाले अक-प्रकाशित, किये है । उन्होने 
अनुमान लगाया है कि दुनिया के विभिन्‍न राष्ट्र सुरक्षा-तैयारियों पर ५० 
करोड रुपया प्रतिदिन खच्चे कर रहे है। प्रमुख अर्थशास्त्रियो ने भी 
यह अनुमान लगाया है कि दुनिया के अल्पविकसित देशो में करीब ५० 
करोड इन्सान भूख और अल्प-पोषण के शिकार है। यह कहने की 
आवश्यकता नही कि विकसित राष्ट्र यदि सुरक्षा-व्यय मे थोडी बचत करे 
तो काफी रुपया बच सकता है और विकासोम्मुख देशों को अपना कृषि 
ओर अशद्योगिक उत्पादन बढाने और अपने करोडो अवभूखे और अध- 
नंगे लोगो को खाना और जीवन की अन्य आयश्यकताए सुलभ करने से 
उस रुपये का आशिक सहायता के रूप मे उपयोग किया जा सकता है | 
अमरीका की राष्ट्रीय आयोजन सस्या के हाल के प्रकाशन में बताया 
गया हैं कि अभी से लगा दर सन्‌ १६७० तक बडे राष्ट्र हथियारों और 
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आणविक शास्त्रो पर करीव २०० खर्ब डालर खर्च कर चुकेगे । जवतक 
इस सख्यातीत विनाशक व्यय को सारी दुनिया के जीवन-मान को ऊचा 
उठाने के लिए उत्पादक और रचनात्मक कामो पर खर्च नही किया जाता, 
तबतक राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय, दोनो क्षेत्रों में, समाजवादी समाज की 
कल्पना करना बेकार होगा । 


उत्पादन के तकमीक 


प्रोफेसर बर्नंल ने बड़े परिश्रम के साथ यह बताया है कि जितना 
विज्ञान हम जान चुके हे, उसका प्रयोग कर जितनी सपत्ति हम प्राप्त 
कर सकते है, वह उस सपत्ति से कही अधिक होगी जो हम अ्षत्यत्त 
उपजाऊ प्रदेशों की जीत से हासिल कर सकेंगे | जिन भौतिक लक्ष्यों के 
लिए राष्ट्र सदियों लडते रहे हे और जिनके लिए लडने को तैयार हैं, 
वे उन लक्ष्यों की तुलना में बिल्कुल तुच्छ है, जो शातिकाल में अधिक 
तेजी के साथ उतने ही परिश्रम से प्राप्त किये जा सकते है । औद्योगिक 
कच्चामाल, तेल और कोयला पाने के लिए नये प्रदेश जीतने की कोशिश 
करने के बजाय डा० बेल बताते है कि किस प्रकार आणविक और हवा, 
पानी और सूरज की किरणो जैसे प्राकृतिक साधनों से प्रचुर शक्ति पैदा 
की जा सकती है । कृषि के क्षेत्र मे उपयुक्त और अधिक उपज देनेवाले 
पौधे उगाये जा सकते है और प्रतिरोधक किस्मो को पैदा और विकसित 
करने के नव-भाधिष्कृत तरीको से प्रति एकड अतिरिक्त उपज हासिल 
की जा सकती है। यह अब व्यापक रूप मे स्वीकार किया जाता है कि कृषि- 
विपयक आधुनिक वैज्ञानिक खोज से ऐसी काफी सभावनाए उत्पन्त हुई 
है कि अभी की अपेक्षा दूनी-तिगुती जन-सख्या का भरण-पोपण किया 
जा मके । उत्पादन के क्षेत्र मे ऐसी असीम सभावनाओं के होते हुए नये 
उपनिवेश या 'प्रभाव' क्षेत्र हासिल करने के लिए राष्ट्रो के बीच संघर्ष 
होना बिल्कुल अर्थ-शून्‍्य होगा । ऐसे सघर्षों को आत्मघाती पागलपन' 
की सज्ञा देनी पड़ेगी । 
विश्व-खाद्य काग्रेस के सम्मुख ५ जून १६६३ को बोलते हुए अमरीका 
के कृषि मत्री श्री ऑरविली फ्रीमेन में कहा था, “यह शकास्पद है कि इस 
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गुथ्वी पर बसा हुआ राष्ट्रसमृह अधिकसमय तक अधप्चूखा ओर अधनगा 
रह सकेगा ।” उन्होने आगे कहा, “दुनिया के सामने एक सर्वाधिक भाग्य- 
शाली ऐतिहासिक सयोग उपस्थित है । विकासोन्मुख राष्ट्र आत्मनिरभरता 
की दिशा में बढ रहे है। एक ओर उन्हे खाद्य-सामगी की बेहद जहूरत 
है और दूसरी ओर विकसित राष्ट्र इतना प्रचुर उत्पादन कर सकते है 
कि जो उनके लिए परेणानी का कारण होता है | 
वास्तव मे, आधुनिक दुनिया मे समाजवाद की कल्पना उस समय तक 
अधूरी रहेगी जबतक कि उसमे सभी देशो का समावेश नही होगा । 
नेहरूजी का यह हृढ विश्वास था कि पहले तो राष्ट्रो की सीमाओ के 
भीतर और अनतर सारी दुनिया मे समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए 
और उसके साथ-ही-साथ सार्वजनिक हित मे सपत्ति का उत्पादन और वितरण 
होना चाहिए । चोथाई शताब्दि पूर्व ही उन्‍होंने लिखा था, “भारत किघर 
जा रहा है ” निश्चय ही, वह सामाजिक और आथिक समानता के महान 
मानव-कल्याण की ओर, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र और एक गर्ग द्वारा 
दूसरे वर्ग के छ्ोषण मात्र को समाप्त करने की ओर, तथा अतर्राष्ट्रीय 
हकारी समाज-वादी विश्व-सघ के भत्तर्गत राष्ट्रीय स्वतच्रता की ओर 
जा रहा है ।' 
समानता की ऋति 
कितु यह आवश्यक है कि विश्व-सश॒द्धि लाने और विकासोन्मुख 
राष्ट्री को गरीबी, भूख और वेकारी के दलदल से बाहर निकालने के 
इस महान अभियान में विकसित देशों को बिना किसी शर्ते अथवा 
सकीर्ण हेतुओ के सहायता का हाथ आगे बढाना चाहिए । आधुनिक 
समाजवाद को कल्पना अधूरी रहेगी, यदि वह सब अल्पविकसित देथणो 
को स्पर्श नही करेगी तथा अमीर और गरीब राष्ट्रो के बीच की चौडी 
खाई को नहीं पाठेगी । श्री वारवबरा वाड ने बडे गक्तिशाली रूप मे 
कहा है कि आधुनिक दुनिया की सब से अर्थ-सचक क्राति “समानत्ता की, 
मनुष्य की समावता और राषप्ट्रो की समानता की क्राति है |” हरेक 
विकासोन्मुख देश करोडो लोगो की सामाजिक और आशिक दशा तेजी 
से सुधारना चाहता है ताकि प्रचुरता की भर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य सिद्ध 
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हो सके । इसलिए यह निहायत जरूरी है कि एशिया, अफ्रीका और 
लेटिन अमरीका के देशो की सम्रद्ध-राष्ट्र सक्रिय मदद करें, ताकि वे 
गरीबी की लक्ष्मण-रेखा को लाघ सर्क बौर अतर्राप्ट्ीय सहकारी 
राष्ट्रमडल गठित करने के महान काम से करोब-करीब वरावरी के 
साभीदार बन सके । वर्तमान मे ये देश न केवल आथिक हप्नि से पिछले 
हुए है, वल्कि निरतर बढती हुई जनसल्या की जठटिलता भी उन्हें 
परेशान कर रही है । 

जिस विव्व-समाज मे समृद्धि और गरीबी साथ-साथ रहने दी जायगी, 
वह शाति और सम्रद्धि का युग लाने की कभी आजा नही कर सकता । 
इस हृष्टि से, हर प्रकार का उपनिवेशवाद और गोपण समाप्त होना 
चाहिए। शक्तिगाली सनिक सुरक्षा योजनाओं से साम्यवाद की चुनौती का 
सफल मुकावलों नहीं किया जा सकता । पश्चिम को साम्यवाद का 
मुकावला करने के लिए नीति के वजाय नीति, विचार के वजाय विचार 
और आदशशे के वजाय आदर्श से काम लेना होगा । डॉ० फ्रॉम ने कहा 
है, “वर्तमान संघर्ष मनुष्य के दिमागो पर विजय पाने का संघर्ष है, 
इस संघर्ष मे कोरे तारो और प्रचार की चालो से विजय हासिल नहद्ठी 
की जा सकती । “संनिक खतरे पर ध्यान केंद्रित करके और हथियारों 
की दौड मे शामिल होकर हम विजय का एक अवसर खो देते है । हमें 
यह सिद्ध करना चाहिए कि अपने देश मे और एशिया, अफ्रीका और 
लेटिन अमरीका में आ्थिक प्रमति और व्यक्तित्व की रक्षा, आर्थिक और 
सामाजिक आयोजन और लोकतत्र सभव हो सकता है ।* प्रोफेसर कोल 
ने दो शक्ति-युटो के बीच आदर्शंगत आधार पर जञीत-युद्ध जारी रहने 
पर गहरी निराशा प्रकट की है। वह कहते है, “में इस दुनिया मे अपने 
को अकेला और करीव-करीब निराशा की स्थिति में पाता हु, कारण, 
में जिन्हें समाजवादी मूल्य समझता हू, वे दो भारी-भरकम चक्‍की के पाटो 
के बीच निर्देयतापूर्वंक कुचले जा रहे है। एक ओर साम्यवाद की 
निरकुश कंद्रवादी भत्ता है और दूसरी ओर सपत्ति और विशालता की 
अमरीकी अधपुजा है । यह पूजा अपनी ही खातिर की जा रही है, 
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मानव वधुत्व की वह माध्यम नही है, जो कि समाजवादी श्रद्धा का मूल 
आधार है 
समाजवादी देशों में असमानताएं 

हमे विश्व राजनीति के एक नये और कुछ अजीब लक्षणों पर भी 
व्यात देना चाहिए | वह यह है कि स्वय समाजवादी देशो में असमानता 
की खाई बढ रही है । मोशी (टठागातीका) मे अफ्रीकी-एशियाईं एकता 
सम्मेलन में राष्ट्रपति नियरेरे ने कहा था, “समाजवाद को मूल आधार 
ही यह है कि वह सपत्ति का बक्ति या प्रतिष्ठा के 9त्तीक रूप मे उपयोग 
करने से इन्कार करता है ।” कितु समाजवादी देशो मे वर्ग और श्रेणिया 
सतत बढ़ रही हैं। अब यहा केवल सम्रद्ध पजीवादी देश ही नहीं है, बल्कि 
गरीब समाजवादी देश भी है । और, समाजवादी देश स्वय राष्ट्रो के 
बडे समाज की एक इकाई के रूप मे अब वही गलती कर रहे है जो 
पहले पंजीवादी देशो ने की थी | राष्ट्रपति नियरेरे का कहना है कि 
“अतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे समाजवादी देश पजीवादी कार्यों के निमित्त सत्ता 
और प्रभाव हासिल करने के लिए सपत्ति का उपयोग कर रहे है ।* 
उनकी इस चेतावनी पर उन सभी लोगो को गभीरता से विचार करना 
चाहिए, जो विध्व-समाजवादी समाज कायम करना चाहते है । 


विशव-नागरिच्तता 


जब हम विश्व-सगठन की बात सोचने लगेगे तभी दुनिया के 
विभिन्‍न राष्ट्रो मे सच्ची आथिक और राजनीतिक समानता कायम कर 
सकेंगे । इग्लेंड के मजदूर नेता श्री एन्यूरिन वेविन ने कुछ वर्षो पहले 
कहा था, “राष्ट्रीय सावंभौमिकता ऐसा शब्द है, जिसे इतिहास अर्थ-हीन 
बना रहा है ।” इस आणविक युग में एकमात्र व्यावहारिक हल यही हो 
सकता है, चाहे वह इस समय कितना ही कठिन क्यो न प्रतीत हो कि 
विश्व-सरकार के अतिम नश्य के हित में श्रथवा जैसा कि कवि ठेनीसन 
ने अनेक वर्षों पहले कहा था, 'मानव की पालमिट' की खातिर राष्टीय 
हितो को गौण स्थान दिया जाय । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
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ई भी भावी युद्ध जो आज के घातक जस्त्रास्त्रो से लड़ा जायगा, 
पीछे विजेता नही, वल्कि पराजित ही छोठेगा । जब प्रसिद्ध वेज 
डॉ० आइस्टीन से तीसरे विव्वयुद्ध के गस्च्रास्तो के वारे मे पृद् 
तो उन्होने उत्तर दिया, “मैं नही जानता । किंतु मैं जानता हू कि 
विश्वयुद्ध के शस्त्रास्त्र क्या होंगे--चट्टाने ।” 

लबे चलनेवाले सम्मेलनों और 'घिखर सम्मेलनों से विब्ब- 
कायम नहीं किया जा सकेगा । अतत जद टाष्ट्र राष्ट्रवाद की 
कल्पना का विकास करेंगे और विज्व-सस्था के अनुआासन को 
खुशी से स्वीकार करेंगे तभी चाति और सहयोग का वातावरण पं 
सकेगा । ११ जून १६६३ को सयुक्त राष्ट्ररसघ की साधारण सः 
विज्येष अधिवेशन में बोवते हुए डॉ० राचाहृष्णन्‌ ने कहा था कि “ 
की विशव-व्यवस्था के लिए अपनी प्रभुसता का एक अब ह₹् 
चाहिए और अपने मतभेदों का समाधान स्चि-चर्चा द्वारा 
चाहिए ।” इसलिए हर देश के नागरिको को अब दूसरे प्रकार की “ 
तागरिकता' का विकास करना चाहिए, जिसके अनुसार प्रत्येक राए 
से अधिक राप्ट्रो से सवध रखनेवाले मामलों में अतर्राप्ट्रीय सभ 
अनुआासन को मानने के लिए तैयार होगा। हम आशा करते 
भविष्य मे दुनिया के प्रमुख राष्ट्‌ ऐसी विश्व-सरकार को रू 
वनायगे जो स्थायी गाति का मार्ग प्रशस्त करेंगी ओर मानवता व 
युद्ध के भय से मुक्ति प्रदान करेगी । 


गा] 


राष्ट्रवाद ओर अंतर्राण्ट्रीयवाद 


जब हम अतर्राष्ट्रीववाद और विश्वजश्ञाति की चर्चा करते है तो 
यह अर्थ नही कि हम राष्ट्र के रूप में सोचना बद कर देते ६ । 
कि वार-बार कहा गया है, भारत में हमको ऐसा उदार रा 
विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए जो अतर्राष्ट्रीय सह 
अनुकूल होगा । नेहरूजी ने कहा है, “राष्ट्रवाद का हर देश मे रू 
ओर उसे पुष्ट किया जाना चाहिए | किंतु वह आक्रामक नहीं 
चाहिए और अतर्राप्ट्रीय विकास के मार्ग मे वाघक भी नही 


तथ्य्थता ओर विश्वरशांति १०४६ 


चाहिए ।” राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने अपने गणराज्य-दिवस के सदेश 

हा है, “हमारे सामने यह विकल्प नहीं है कि हम राष्ट्रवाद अथवा 
अतर्राष्ट्रीयवाद दोनो में से किसको स्वीकार करें। अतराष्ट्रीयवाद बड़ा 
आदर्ण है, जो हमारी राष्ट्रवांद की कल्पना से मेल खाता हैं । महात्मा 
गांधी ने इसी विचार को अपने ही अर्थभरे शब्दों में यो प्रकट किया है, 
“पं अपने घर के चारो ओर दीवारे खडी नही करना चाहता और न 
अपनी खिडकियो को बद करना चाहता हु | मैं चाहता हू कि सव देशो 
की सस्कृतियों की वायु पूरी स्वतत्रता के साथ मेरे घर के आस-पास 
बहे । कितु मे उनमें से किसी को अपने पाव नहीं उखाडले दगा ।” 


सपाजवाद ओर पुद्ध 


यह वास्तव भे दु खजनक है कि जब अमरीका और रूस सहित 
सारी दुनिया एक विश्व की और आम निष्णस्त्नरीकरण तथा आणविक 
युद्ध को समाप्त करने के बारे मे गसीरता से सोच रही है, उस समय 
चीनी तेता साम्यवाद अथवा समाजवाद के प्रसार के लिए “युद्ध अनि- 
बाय है इस सिद्धात की जोरों से हिमायत कर रहे है । वे समाजवादी 
जगत और साम्राज्यवाद के बीच क्रातिकारी संघर्ष हारा आमुल-चुल 
तस्फिया कर लेना चाहते है । रूस के भूतपूर्व प्रधान-मत्री श्री स्तर व्चेव 
और पूर्वी यूरोप के करोब-करीव सभी साम्पवादी देशो के नेताओं ने 
चीनी मेताओं की कडी आदयोचना की थी। श्री ख्थ॒न्‍्चेव ने क्यूवा के 
प्रधान-मत्री क्षी कास्ट्रो के सम्मान में ऊंमलिन में आयोजित समारों 
में कहा था, “अयर कोई कहता है कि क्राति के लिए यद्ध जरूरी है तो 
उसपाग उत्तर बह होगा कि युद्ध मे श्रमिक ही सबसे अधिक मरते है । 
यह पागला का प्रताप है । माकसवाद--ले निनवाद के साथ उसका कोई 
सरायगर भही है । छसी और चीनी नेताओं में मतननेद वी चाई आज 


भी उत्तनी ही चोटी है। ण्ह अर्पनयूचक है दि भाव और इजेल्स भी 

नते पे मि “युद्ध आतरिक ऋतिकारी आदोलनों के विकास भे दाघऊ 
होदया हू पौर आतरिक प्रवतियीसत द्िपाओं पर रोफ लगाना है।* दे 
युद-पिरोपी कौर निदणत्र पक्षपाती संघर्ष रो लोमत व और समाज- 


हा 
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वाद के लिए होनेवाले संघर्ष छा मृतभूत क्षण मानते थे । 

चीन ने भारत पर जो अकारण आसमण किया, उसमे सारी दुनिया 
के अत.फरण को आपात्त पहुना । हिसा और युद्ध के द्वारा उसकी विस्तार- 
वादी नीति का गसाम्यवादी नेताओं तक ने कठी और स्पष्ट भाषा में 
खडन किया है। यह रोद का विपय है कि चीन की नीति में कोई परि- 
वर्तन नही हुआ है और उसने हाल के भारत-पाक संघर्ष में टाग अडाने 
और स्थिति को पेचीदा बनाने की कोशिश की थी । चीन चाहता है कि 
एशिया के इस भाग में गडबडी और उबल-पुथल हो, ताकि उसे अपना 
प्रेभाव बढाने का अवसर मिले । और इस प्रकार चीन विश्वागाति और 
विश्व-मंत्री के लिए खतरा बना हुआ है। किंतु हम आजा करते है कि 
अत मे चीनी नेताओ मे सुचुद्धि का उदय होगा भौर वे समाजवाद के हित 
में उल्टी राह का परित्याग कर देंगे । 


छ् 
कार्यक्रमों पर अमल को समस्याएं 


कृषि और उद्योग के क्षेत्र मे विकास-कार्यक्रम समाजवादी आदर्शो 
की दृष्टि से हमारी राष्ट्रीय आर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने मे उसी 
अवस्था मे सफल हो सकते है, जब उन पर लक्ष्यों के अनुपात मे अमल 
किया जाय और अतिरिक्त उत्पादन भौतिक साधनों और लगी हुईं पूजी 
के अनुपात मे हो । यह साफतौर से स्वीकार करना होगा कि आयोजन 
और अमल, नीति और प्रशासन के बीच ह॒प्ुव्य खाई रही है | डा० देशमुख 
ने कहा है, “जहा व्यावसायिक प्रशासन मे सुधार हो रहा है, वहा राज्य- 
प्रशासन की हालत खराब हो रही है । इसलिए यह जरूरी है कि 
इस कमी को, विशेषकर हमारी सीमाओ पर उत्पन्त सकट की स्थिति को 
देखते हुए, जल्दी-से-जल्दी दूर किया जाय | 


सिचाई झ्रोर बिजली 


कृषि के क्षेत्र मे, बहुद्देरदीय नदी-घाटी-योजनाओ से सिंचाई और 
बिजली के मामले मे अवतक हम पर्याप्त लाभ प्राप्त नही कर पाये है । 
तीसरी योजना के अततक बडी और मध्यम आकार की सिचाई परि- 
योजनाओ के लिए राज्य सरकारों के नाम केंद्रीय ऋण की राशि 
१४५० करोड रुपया, छोटी सिचाई परियोजनाओ के लिए करीब 
५०० करोड रुपया और जल-विद्युत्त एव अच्य विद्युत परियोजनाओ के 
लिए १८३० करोड रुपया हो जायगी । वर्तमान मे सिचाई और विद्यत 
परियोजनाओ के सचालत में काफी घाटा हो रहा है और उसकी पूर्ति 
राज्य सरकारो के राजस्व के खातो से होती है। जैसा कि स्वर्गीय 
श्री वी० टी० कृष्णमाचायय ने कहा था, यह स्थिति अनिश्चित कालतक 
जारी नही रह सकती । उन्होने लिखा है, “सिंचाई और विद्य॒ुत्त प्रणा- 
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लियो को राज्य सरकारों और विद्युत मडलो को इस तरह चलाना 
चाहिए कि उनको ठीक हालत मे रखते हुए मुनाफा हो, जिससे ऋणो 
का सूद दिया जा सके और घिसाई-फोप का भी निर्माण हो सके । 
सिंचाई और बिजली के व्यावसायिक आवार पर अलग हिसाव रखे जाय 
और उन्हे प्रति वर्ष विधान सभा के सामने रखा जाय जौर उस पर 
चर्चा हो । राज्य सरफारों की वापिक योजनाओं को जब योजना- 
आयोग के सामने रखा जाय, उस समय यह सिह्ावलोकन उनका अगर 
होना चाहिए ।” 

सिचाई-सुविधाओ के पूरे उपयोग की समस्या देश के सामने उप- 
स्थित है और उस पर तुरत ध्यान देने की आवश्यकता है । अगर किसान 
आवश्यक खेतो की नालिया खोद लेते है तो यह अचुमान किया जाता 
है कि वर्तमान बडी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओ से 
करीब ३० लाख एकड अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकतो हे । योजना- 
आयोग राज्य सरकारों से अनुरोध करता आ रहा है कि वे किसानो से 
उनके परपरागत दायित्वों का पालन कराने के लिए आवश्यक कानून 
बनाये । पिछले दिनो, योजना और सवधित केद्रीय मत्रालयो के वरिप्र 
अविका रियो के दल राज्यों में गये ये। उनका उदहेश्य था कि सकट- 
काल के कारण जो अनुकुल वातावरण पंदा हुआ है, उसका लाभ उठा 
कर खेतों की नालिया तेजी से खुदवाई जाय । हमे निश्चित आशा हे कि 
स्थिति मे सतोपजनक सुवार होगा । 


सामुदायिक-विकास-श्रांदोलन 


सामुदायिक-विकास-आदोलन को कृषि उत्पादन बढाने के अपने आथिक 
लक्ष्य को पूर्ति में जुट जाना चाहिए | पचायती-राज का बुनियादी लक्ष्य यह 
है कि हमारे करोडो किसान नकदी और खाद्यान्यों की फसलो मे खेती का 
उत्पादन बढाने में हाथ बटाये । यह देखा गया है कि अनेक स्थानों मे 
प्रायत-सस्थाए प्राम-उत्पादन योजनाओ की अपेक्षा प्रशासनिक समस्याओ 
पर अधिक ध्यान देती है । राज्य सरकारो को इस प्रद्धत्ति पर निरतर 
अकुश लगाना चाहिए, अन्यथा इस क्रांतिकारी कार्यक्रम को शुरू के करने के 
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वाछित परिणाम लाने का सारा उद्देग्य ही विफल हो जायगा । 

पिछले दिनो, सकटकालीन स्थिति को ध्यान मे रखते हुए भारत 
सरकार ने ग्राम स्वयंसेवक दल का देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया । 
उस योजना का भी बुनियादी लक्ष्य क्रपि-पेदावार बढाने के काम में 
देहातो की जन-गवित का उपयोग करना है । यदि शुरू से ही उचित 
ध्यान नही दिया गया तो यह कार्यक्रम भी नागरिक सुरक्षा और झ्ारी- 
रिक प्रशिक्षण के अधिक दिसाऊ पहलुओ पर ध्यान देकर अपने रास्ते से 
भटक सता है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि ग्रामसेवकोीं अथवा 
ग्रामीण कार्यकर्ताओं का सारा समय और थक्िति कृपि-पंदावार कार्य- 
नमो भें सच हो । बिकास-कर्मचारियों की कार्य-सूची मे सशोघन करके 
जोर परिणामों पर नियन्नण रखकर और उनका मूल्याकन कर इस आदेश 
पर विस्तार से अमल किया जाय । 


स्थानीय आयोजन 
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कृषि-आंकड़े 

सामुदायिक विकास खड की सफलता का अनुमान और मृल्याकन 
करने के रास्ते मे एक मुख्य कठिनाई यह रही है कि हर वर्ष के विकास- 
खडीय और ग्राम-स्तरीय कृषि-पंदावार के विश्वस्त आकडे नही मिलते । 
इस समय, जिला-स्तरीय-उत्पादन के आकडे ही उपलब्ध है। और फल- 
स्वरूप सामुदायिक विकास-खडो के कर्मचारियो के अच्छे-वुरे या सावारण 
कामो का मूल्याकत नही किया जा सकता । योजना-आयोग ने खाद्य 
और कपि मतन्रालय, सामुदायिक विकास और सहकारिता मत्रालय और 
केद्रीय-अक-सगठन की सहायता से एक्र ऐसी व्यावहारिक योजना वनाई 
है जिसके द्वारा हुर विकास-खड और यदि सभव हो तो हर गाव को 
मुख्य फसलो के विश्वस्त उत्पादन-आकडे उपलब्ध हो सकेंगे | वर्तमान 
ग्रामसेवको, पटवारियो और विस्तार कमंचारियों को फसल कटाई की 
तकनीक का व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देकर यह उद्देग्य सिद्ध किया 
जा सकेगा । एक बार योजना पर अमल शुरू हो गया कि सामुदायिक- 
विकास-आदोलन मे फुर्ती की भावना उत्पन्न हो जायगी और सरकारी 
एवं गर सरकारी दोनो प्रकार के कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियो 
को अधिक गभी रतापूर्वक निभाने को वाध्य होगे । तब, व्यक्तिगत अधि- 
कारियो की जिम्मेदारी स्थिर की जा सकेगी और समुचित कारंवाई 
की जा सकेगी । 

सल्य-नीति 

तीसरी पचवर्षीय योजना का एक पूरा अध्याय मृल्य-नीति के सबंध 
से है, विशेषकर उसमे कृषि मूल्यों की चर्चा की गई है। उसमे कहा 
गया है, “उत्पादको को पुरा भरोसा होना चाहिए कि पैदावार बढाने 
के लिए जो अतिरिक्त परिश्रम और पूजी विनियोजन करना होगा, 
उसका उन्हे पर्याप्त प्रतिफल मिलेगा ।? योजना की अवधि मे महत्वपूर्ण 
खाद्याल्तों और नकद फसलो---चावल, गेहू, कपास, गन्ना, पटसन-की 
न्यूनवम लाभदायक कीमत मिलने का आश्वासन पैदावार बढाने के लिए 
आवश्यक प्रेरणा देगा । यह निर्णय किया गया है कि सरकार विभिन्‍न 
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फसलो को किस कीमत पर खरीदेगी, इसकी घोषणा बुआई के मौसम 
से बहुत पहले कर देती चाहिए। बहुत से कदम उठाये गये है, खास 
कर पटसन के सबंध मे, और उनके सत्तोषजनक परिणाम आये है । 

खाना, कपड़ा और अन्य आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की कीमते 
उचित स्तर पर स्थिर करने के लिए तीसरी योजना मे पर्याप्त सचित 
भंडार बनाने पर जोर दिया गया है। इन भडारो का उपयोग समय-समय 
पर किसानो और शहरी उपभोकक्‍ताओ के हिंतो की रक्षा करने मे किया 
जा यकता है । जब खाद्यान्नों की कीमते लाभदायक स्तर से नीची जाय 
तो भडार-सग्राहक-एजेसी को बाजार मे आकर अनाज को खरीद करना 
चाहिए और जब कीमते अनुचित रूप से बढने लगे तो उसी एजेसी को 
कीमतो के स्तर को गिराने के लिए अपना माल बाजार मे वेचना शुरू 
कर देना चाहिए। तीसरी योजना का कहना है, “यह खरीद-बिक्री की 
कार्रवाई लचीले ढंग से और अनेक स्थानों पर होनी चाहिए, ताकि 
जहा जरूरी हो, वहा उसका प्रत्यक्ष असर पडे ।” 

भडार बनाने की योजना के लिए स्वभावत सरकार के सीधे नियत्रण 
में पर्याप्त गोदामों की आवश्यकता होगी । तीसरी योजना की अवधि मे, 
केद्रीय सरकार की माल को जमा रखने की क्षमता करीब ५० लाख 
टन करने का लक्ष्य स्थिर किया गया है। इसमे से ३५ लाख टन के 
लिए सरकार अपने गोदाम बनायगी और जेप के लिए स्थान किराये 
पर लेगी । इसके अलावा, क्रय-विक्रपय सहकारी सस्थाओं और प्राथमिक 
सस्थाओ के गोदामों को क्षमत्ता करीब २० लाख टन हो जायगी । 

केंद्रीय और राज्यो के गोदाम-निगम भी प्रति वर्ष अपनी क्षमता 
वढा रहे है। कितु यह चिता का विषय है कि इन गोदाम-निगमो के 
८० प्रतिशत स्थान का उपयोग किसान और उनकी क्रय-विक्रय सहकारी 
सस्थाए नही करते, जिनके लिए कि उसका निर्माण हुआ है, वल्कि 
निजी व्यापारी करते है। इस कमी को जल्दी-से-जल्दी दूर करना 
आवश्यक है, ताकि किसानों को अपनी पैदावार की अच्छी कीमत मिल 
सके और विचोलिये वीच से हट जाय। चावल भीर गेह के सग्रह की 
सात्रा भो काफी बढाने की आवश्यकता है । 
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भारतीय राप्ट्रीय काग्रेस ने १० जनवरी १६६२ को भुवनेग्वर 
अधिवेशन में 'लोकतत्र और समाजवाद पर जो प्रस्ताव स्वीकार किया 
है, उसमे कम आयवाले वर्यो और गरीब वर्गो के महत्वपूर्ण हितों की 
रक्षा करने के लिए आवश्यक् वस्तुओ की कीमतो को नियत्रित करने 
पर उचित जोर दिया गया है। उसमे यह ठोस सिद्धात भी प्रतिपादित 
किया गया है, “समाज के व्यापक हितों के लिए आवश्यक होने पर ही 
नियत्रण लागू किये जाय ।” प्रस्ताव का कहना है, "कार्य-कुणल और ईमान- 
दौर प्रशासन के द्वारा और जन-सहयोग हासिल करके नियत्रणो के अमल 
को सफल उ्नाने की हर कोशिश की जानी चाहिए ।” 

भारत सरकार ने खाना, कपडा और दूसरी चीजो की कीमते स्थिर 
करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इसमे सचित भडार बनाने, थोक 
व्यापार को नियत्रित करने, मूल्य-सूची प्रदर्यित करने और उपभोक्ता 
एवं विभागीय विक्री भडार कायम करने आदि वार्ते गामिल हैं | कितु 
यह मानना होगा कि ये उपाय स्थिति का भली प्रकार मुकाबला करने 
से समर्थ नही हुए है । इस दिद्या मे कही अधिक प्रयत्व करने होगे और 
आवश्यक होने पर भारत-रक्षा नियमो का उपयोग करने मे भी संकोच 
नहीं करना होगा । धोक व्यापार का समाज के हित में कडाई के साथ 
नियत्रण और नियमन करना होगा । 

प्रगतिशील किसानो का योग 


यद्यपि भारत में कुछ महत्वपूर्ण खाद्यान्नों और नकद फसलो का 

उत्पादव करीब-करीब दुनिया मे सबसे कम है, कितु देश के विभिन्‍न 
क्षेत्रों मे प्रतिशील किसानों ने अधिकतम पेंदावार करके दिखाई है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि विभिन्‍न प्रगतिशील किसानो के सुल्यवान 
अनुभव को हमारे लाखो-करोडो किसानो मे लाभदायिक रीति से फेलाया 
जाय । योजना-आयोग के क्षषि विशेषज्ञ दल के आदेग पर हमारे किसानो 
के परिपक्व अनुभव को विकास-खडो और जिलो मे और विभिन्‍न राज्यो 
मे भी फैलाने की एक योजना बनाई गई है । 
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आवश्यक सामग्री की उपलब्धि 


बेशक, कृपि-क्षेत्र में हमारी विकास योजनाओ की सफलता के लिए 
यह बहुत जरूरी है कि किसानो को समय पर ऋण, बीज, खाद्य और 
सिचाई तथा पौध-सरक्षण की सुविधाएं दी जाय । इसके लिए विभिन्‍न 
स्तरों पर प्रशासन की मशीनरी को चुस्त बनाना होगा । राज्यों के कृषि 
और सामुदायिक विकास-मत्रियों की संयुक्त काफ्रस द्वारा नियुक्त 
उच्च स्तरीय कार्यकारी दल ने किसानो को ज्यादा अच्छी मदद देने के 
लिए समन्वित प्रजासव तत्र की स्थापना के वारे भे मुल्यवातव सुाव 
दिये है । इतमें से अनेक सिफारिशों को राज्य-सरकारे कार्यान्वित कर 
चुकी है । 

केंद्रीय सरकार ने पिछले दिनो एक क्ृपि-उत्पादन-बोर्ड नियुक्त 
किया है । उसमे सवधित केद्रीय मन्नालयी और योजना-आयोग के प्रति- 
निधि हैं । यह कृषपि-कार्य क्रो की प्रगति का सिहावलोकन करेगा और 
कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करेगा, विभेषकर किसानो को जरूरी 
चीजे पाने मे जो दिवकत पेश आती है, उसे हल करेगा | वोड के अध्यक्ष 
केद्रीय खाद्य और कृषि मत्री है । उसने जोरों से काम शुरू कर दिया 
हैं और भाशा है वह भारतीय कृषि को पुरानी लीक से बाहर लाने मे 
महत्वपूर्ण योग देगा । 


मानदवोी तत्त्द 


और अतिम, कितु जरूरी बात यह हैं कि हमे अपने आयोजन में 
किसी भी मजिल पर क्षपि-उत्पादन के सवृध में मानवी तत्व को नजर- 
अदाज नहीं करना चाहिए । हम किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए 
अच्छे बीज, साद, ऋण, सिंचाई की, और दूसरी सुविधाए दे सकते है, 
फितु हम तवतऊ किसान में अपने उत्यादन-कार्य के प्रति “उत्साह की 
चमक नहीं देस सकेंगे जवतक कि अपनी लेनी की जमीन पर उसका 
और उमके परिवार का अधिकार नहीं होगा। खेती का यही मनो- 
यंयानिए औौर मानवी पहलू है, जो स्वेती की पैदावार बढाने की समस्या 


११४८ भारतीय संयोजन से समाजवाद 


के सतोपजनक हल की कजी है । इस दृष्टि से, भूमि-युवारों पर जीघ्रता 
से अमल होना तथा भूदान, श्रामदान और कानुन के जरिये जोतनेवालों 
मे भूमि को न्‍्यायोचित रीति से बाटना निर्णायक महत्व रखता है और 
इस कार्य को कृपि के समाजवादी आयोजन में सर्वोच्च प्राथमिकत्ता 
मिलनी चाहिए। यह मानवी पहलू बीज और खाद सुलभ करने के 
स्थूल काम जितना प्रत्यक्ष भले ही प्रतीत न हो, कितु भारत तथा 
एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासोन्मुस देशों के याद्य मोर्चों पर 
स्थायी सफलता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है । 


राजकीय उद्योग 


उद्योगो के क्षेत्र मे, तीसरी योजना ने राजकीय उद्योगों की सचालन 
कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए अनेक सुझाव दिये हे । इस्पात, 
खनिज और इजीनियरी में मत्रालय ने अलग-अलग उद्योगो को पहले 
से अधिक स्वय प्रेरणा और जिम्मेदारी सौपने के लिए अनेक निर्णय किये 
है और वित्तीय कार्य -विषियो को सरल वनाया है ताकि उद्योग जल्दी 
से कारवाई कर सके । यह तय किया गया है कि इन उद्योगों के मुख्य 
प्रबवको को काफी समय तक अपने पदो पर बने रहने दिया जाय, 
जिससे उनकी कार्यकुशलता उनकी सफलता या विफलता के आधार पर 
आकी जा सके । इन उद्योगो से यह भी आशा की जाती है कि वे खासा- 
अच्छा मुनाफा कमाये । सुनाफे की यह राशि इन उद्योगों के भावी 
विकास और विस्तार में खर्चे की जा सकती है और उससे पचवर्षीय 
योजनाओ के लिए राष्ट्रीय साधनो के कोष में भी काफी ब्रदट्टि हो 
सकती है । 

प्रशासकीय कार्य-कुशलता सुधारने की क्रिया एक सतत क्रिया है 
और उसके वेग को तभी कायम रखा जा सकता है जब हर उद्योग के 
कार्य-कलाप क्रा उचित मूल्याकन किया जाय । योजनातर्गंत परियोजना 
समिति कुछ वर्षो से यह काम काफ़ी सफलता के साथ कर रही हे । 
सावंजनिक हिसाब समिति और प्राक्कलन समित्ति के समान ससद ने 
राजकीय उद्योगो के कार्य-सचालन की सूक्ष्म समीक्षा और मूल्याकन 
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करने के लिए एक विशेष कमेटी नियुक्त की है । हमे अपने औद्योगिक 
विकास से सबधित तकतीकी सगठनो को मजबूत बनाने को आवश्यकता 
है । हमे बडे राजकीय और निजी उद्योगों में लागत निर्धारण-पद्धति 
जारी करनी होगी, ताकि उत्पादन के सामान्य नियमो और मानदडो 
का पालन करके कार्य-सचालन से कुशलता लाने के लिए अधिक जाग- 
रूकता पैदा की जा सके | श्री आर० एच० टॉनी के शब्दों मे॥/लागत 
और मुनाफे का विवरण प्रकाशित करने का आग्रह रखा जाय तो उसका 
अच्छा असर होगा । क्योकि प्रकाशन आंथिक और राजनीतिक बुराइयो 
की अच्छी दवा सिद्ध होगी ।” डॉ० रॉवसन लिखते है, “जन-सपके को 
कला अगर पूर्णतया विकसित हो तो वह इन राजकीय उद्योगों और 
सेवाओ के सचालन मे अतत- अत्यत महत्वपूर्ण योग दे सकती है ।” 


लेखा-जोखा : एक तुलना 


राजकीय क्षेत्र में चलनेवाली कपनियो के वित्तीय १रिणामो के बारे 
में मोटा लेखा-जोखा निकालना और उनकी निजी क्षेत्र की कपनियी से 
तुलना करना लाभदायक होगा । योजना-आयोग ने ३१ केद्रीय सरकार 
की और २२ राज्य-सरकारों की औद्योगिक और खनिज कपनियों का 
अध्ययन किया है| नतीजों से पता चलता है कि २६ कपनियो ने पूजी 
पर २ प्रतिशत से २६ प्रतिशत तक मुनाफा कमाया । रिजवं बैक ने 
हाल में निजी क्षेत्र की १००१ कपनियों की पूजी पर मुनाफे की दर का 
विश्लेषण किया था । उससे पता चला कि सन्‌ १६६०-६१ में इन 
कपनियो का ओऔसत मुनाफा १० प्रतिशत रहा । इस तुलना से मालूम 
होता है कि जहा सुस्थापित सरकारी कपनिया निजी कपनियों के औसत' 
मुनाफे को तुलना मे ज्यादा मुनाफा कमा रही थी, वहा नये सरकारी 
उद्योगो को बहुत थोडा मुनाफा हुआ । 

यह भी ध्यान मे रखना होगा कि रिजवे बैक के अध्ययन में शामिल 
निजी कपतनिया काफी लबे समय से काम कर रही थी । उनकी वर्तमान 
स्थायी सपत्ति ऐसे समय हस्तगत की गईं, जब भूमि, इमारती सामान, [यंत्र 
और साजो-सामाल की कोमते बहुत कम थी | इसके विपरीत, अधिकाश 
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सरकारी कपनियो की स्थायी सपत्ति बढी हुई कीमतो पर हाल के वर्षो 
में प्राप्त की गई है। इसके अलाबा रिजव वेक के अध्ययन मे निजी 
कपनियो का पूर्ण प्रतिनिधित्व नही हुआ है । उसमे वडी और मध्यम 
आकार की १००१ कपनिया भामिल थी, जब कि निजी क्षेत्र में ३१ 
मार्च १९६० को कपनियों की सख्या २६,७६६ थी । वास्तव में रिजवं 
बैंक के अध्ययन मे निजी क्षेत्र की चुनी हुई अच्छी कपनियों को भामिद 
किया गया | यदि उसमे सारे निजी क्षेत्र का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व 
करनेवाली कपनियों को शामिल किया जाता तो उनके कारोबार के 
परिणाम कम सन्तोपजनक ही निकलते | 

सक्षेप मे, निजी और राजकीय क्षेत्रों मे तंग्री पूजी पर मुनाफे को 
दर सवधी आकडो की आसानी से तुलना नहीं की जा सकती । फिर 
भी यह जाहिर है कि अनेक राजकीय उद्योगो ने प्रारभिक कठिनाइयो 
ओर वाबाओ के बावजुद अच्छी सफलता प्राप्त की है। और भी सुधार 
की हमेशा ही काफी गुजाइश रहती हे और हमे उदासीनता की भावना 
नही आने देना चाहिए और प्रयत्नों को ढीला नही करना चाहिए । भारत 
की मिश्चित अर्थ-व्यवस्था के अ्तर्गंत राजकीय और निजी दोनो ही क्षेत्रो 
में प्रगति करनो होगी। उन्हे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और अनुकरण की 
भावना के साथ अपनी कार्यकुशलता को वढाने की निरतर कोशिश 
करनी चाहिए । 

असन-नी ति 

कितु विभिन्‍न औद्योगिक परियोजनाओ का सफव संचालन बडी 
हद तक ठोस श्रम-नीति पर निर्भर करेगा । अधिक उत्पादन तभी सभव 
होगा, जब मजदूर-सघो और उद्योग-सचालको के सबंध मधुर रहे । 
इस हृष्ठलि से, गत पाच वर्षो से एक अनुशासन सहिता पर अमल किया 
जा रहा है | इसे मालिको और मजदूरो के केद्रीय सगठनो ने स्वेच्छा से 
स्वीकार किया था। आचार-सहिता प्रवधको और श्रम्िको के लिए 
निश्चित दायित्व निदिष्ठ करती है । उसके अनुसार हडतालो और मुकदमे- 
बाजी से वचता चाहिए और शिकायतों और विवादों का निपटारा 


कार्यक्रमों पर अमल की समस्याएं १२१ 


पारस्परिक सधिचर्चा, बीच-वचाव और स्वेच्छिक पच-फैसले से करना 
चाहिए और इस प्रकार मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों में सभी 
स्तरों पर रचनात्मक सहयोग की स्थापना की जानी चाहिए । 

जहा निजी और राजकीय दोनो क्षेत्रों मे प्रबथको को मजदूर वर्ग 
का सहयोग हासिल करने की ह॒ृष्नि से अनुकूल वातावरण बनाने को 
अनिवार्य आवश्यकता पूरी तरह अनुभव करनी चाहिए, वहा मजदूर- 
सघो को भी अपने सदस्यों को यह कठोर आश्िक सत्य समझाना चाहिए 
कि अधिक उत्पादन होने पर ही अधिक मजदूरी मिल सकेगी । मजदूरी 
और उत्पादन के मध्य यह महत्वपूर्ण सबंध जोडे बिना देश से आथिक 
विकास की रफ्तार को तेज करना असभव होगा । औद्योगिक प्रतिष्ठानों 
में उचित अनुशासन उसी दशा मे कायम रखा जा सकेगा जब मजदूर 
अपने अधिकारो के साथ-साथ उत्पादन का उच्च-स्तर कायम करने को 
बुनियादी जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह अनुभव करेगे। इसके लिए 
यह बिल्कुल जरूरी है कि व्यक्षिगत अथवा समूहगत बोनस दिये जाय 
और जहा सभव हो, काम के हिसाब से मजदूरी देने को प्रथा जारी की 
जाय । 

जहातक उद्योगो के प्रबध मे मजदूरों को शामिल करने का प्रश्न 
है, कुछ राजकीय उद्योगो ने प्रशासन के साथ मजदूर सधो को सबद्ध 
करने की दिशा में कदम उठाये है| कितु यह अनुभव करना होगा कि 
उद्योगों के प्रवध के साथ श्रमिक वर्ग का सपर्क तभी यथार्थ और 
व्यावहारिक होगा जब मजदूरों का औद्योगिक ईकाई के हानि-लाभ मे 
प्रत्यक्ष हिस्सा होगा। यदि उद्योग की पूजी मे धीरे-धीरे मजदूर वर्ग 
का भी हिस्सा हो तो जिम्मेदारी की यह भावना पैदा की जा सकती 
है । पहले कदम के रूप में विशेष बोनस या वेतन वृद्धि की राशि स्थायी 
कम चारियो को कपनी के साधारण शेयरो के रूप मे दी जा सकती है । 
प्रारभिक अवस्थाओ मे प्राप्त अनुभवों के अनुसार मजदूरो द्वारा कपनियों 
को जेयर पूजी मे हिस्सा लेने की क्रिया को धीमे-धीमे आगे बढाया जा 
सकता है । 

हाल के वर्षो मे, ज्रिटेन और जमंनी मे उद्योग का स्वामित्व व्यक्तिगत 
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व्यवसायियो के पास से कपनी के काम में साग लेनेवाले सभी व्यक्तियों 
को सोपने के कुछ प्रयोग किये गए है । एक प्रशसनीय उदाहरण हैँ स्काट 
वाडर एड कपनी का । यह इग्लेड की रासायनिक निर्भाता-कपनी है । 
इसने स्वामित्व की 'विविवतापूर्ण अनेफातिक' कल्पना विकसित करने का 
प्रयास किया है और उसका उद्देग्य पूजी समग्रह की क्रिया को सामाजिक 
रूप देना है | इन प्रयोगो की प्रगति को निश्चय ही हम सब दिलचस्पी 
से देखेंगे । 

कभी-कभी यह सोचा जाता है कि उद्योगो को कऋ्रमिक सहकारी रूप 
देने से कमंचारियों की आयिक दणा अपने-आप सुधरेगी। यह ठीक 
खयाल नही है । अनेक सहकारी उद्योगो में भी प्राय पूजीपति-कारखानों 
के समान ही मजदूरों का शोपण होता रहता है । इसलिए यह जरूरी 
है कि सहकारी उद्योगो मे भी मजदूरों को पूजी और प्रवव दोनो में 
साकेदार बनाना चाहिए, जैसा कि ब्रिटेव के मजदूर नेता फेनर ब्राकवे 
का कहना है, “किसी उद्योग में और उसकी आय में जब छोटे-से-छोटे 
मजदूर का न्यायोचित हिस्सा होगा, तभी उसे सहकारी उद्योग कहा जा 
सकेगा और वह समाजवादी नमूने का उद्योग होगा ।” 


निर्माण में क्रिफायतत 


तीसरी योजना ने निर्माण मे किफायत पर काफी जोर दिया है 
और इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए विस्तृत सुझाव दिये है । किंतु 
यह गहन चिता का विषय है कि इस दिल्या मे अधिक प्रगति नहीं हुई 
है । कषि, उद्योग परिवहन, सचार और सामाजिक सेवाओ के क्षेत्रों मे 
विभिन्‍न प्रकार के निर्माणो पर कुल लागत का करीब ४० प्रतिशत खर्चे 
होता हैं और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इमारतो, सडको, कार- 
खानो, बाधो और अन्य परियोजनाओं के निर्माण-व्यय को कम करने के 
लिए विज्येष कदम उठाये जाय । 

गत दशाब्दि में देश मे विकास-कार्यक्रमो के वेग ने ठेकेदारों के एक 
नये वर्ग को जन्म दिया है जिसने आथिक विषमताओ और आशिक शक्ति 
के केद्रीयकरण को कम करने के बजाय बढाया ही है । योजना-आयोग 
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ने इसलिए सारे देश मे बड़े पेमाने पर मजदूर सहकारी समितिया 
सगठित करने का आग्रह किया है। भारत सेवक समाज नाम-मात्र के 
मुनाफे पर विभिन्‍न निर्माण कार्यो में ठेका लेकर इस क्षेत्र मे मूल्यवान 
सेवा करने की कोशिश कर रहा है। आशा है, विभिन्‍न स्तरो पर अमल 
करनेवाले सबधित अधिकारियों का हमारे विकास-आयोजन के इस 
पहलू पर विशेष ध्यान जायगा । 


सहकारी बिक्री और वितरण 


व्यापार और वाणिज्य के सबध मे यह बार-बार दोहराया गया है 
कि सहकारी बिक्री और सहकारी वितरण पर कही अधिक जोर दिया 
जाय । आज की परिस्थितियों में बिचौलिये उत्पादन और उपभोग दोनो 
स्तरों पर आम लोगो को उन लाभो से वचित करते है जो आयोजन की 
क्रिया मे साधारणतया उन्हें मिलने चाहिए | विचौलिया द्वारा आ्थिक 
शोषण के इन प्रकारों को खत्म करके और उनके स्थान पर सहकारी 
एजेसिया कायम करके ही समाजवादी समाज की स्थापना की जा सकती है । 

यह सोचा गया है कि तीसरी योजना के अत तक सभी २४५०० 
मडियो में किसानो के आथिक हितो की रक्षा करने के लिए सगठित 
क्रम-विक्रम सहकारी सगठन कायम हो जायगे । आवश्यक वस्तुओ की 
कीमतो मे अवाछुनीय ब्द्धि से उपभोक्‍ताओ को बचाने के लिए सरकार 
एक लाख से अधिक आबादीवाले देश के सभी शहरों मे २०० थोक- 
भडार और ४००० प्राथमिक सहकारी मडार कायम करने की योजना 
वना चुकी है । यह भी अनुमान किया गया है कि अगले दो वर्षों में 
ग्रामीण क्षेत्रोी में करीब १ लाख प्राथमिक सहकारी और क्रय-विक्रय 
समितियां गावो की जरूरतों को पूरा करमे के लिए उपभोक्ता भडार 
खोल देगी । 

दुर्भाग्यवश, भारत अनेक कारणो से सहकारिता के क्षेत्र मे उल्लेख- 
नीय परिणाम प्राप्त नही कर सका है। प्राथमिक सहकारी समितियों 
की काफी बडी सख्या खुतप्राय अवस्था में चल रही, है और उन्हे सजी- 
वित करना होगा । क्रय-विक्रम4 सस्थाओं के पास रुपये और प्रशिक्षित 


अर जे 
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कर्मचारियों का अभाव है | कृपषि-फसलो की कीमतों में होनेवाले उलटर 
फेर का सहकारी क्रय-विक्रय-कार्य की स्थिरता पर प्रतिकूल असर पढ़ता 

है । किंतु हमे अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे सहकारी आदोतन को पूरे 
जोश और हृढ सकलप के साथ आगे बढाना चाहिए । मुस्यत समाजवादी 
व्यवस्था के लिए व्यापक आधार तेयार करने के लिए कार्यकुजलता 
और ईमानदारी दोनो ही हृप्नियों से हमे इन्सानों को सम्रद्ध, प्रथिक्षित 
और विकसित करना होगा । 


सबसे महत्वपूर्ण काम 


भारत सरकार ने प्रणासन के सबंध में एक कमेटी नियुक्त की है 
ओर मत्नी-मडल के सचिव उसके अध्यक्ष हे। यह उच्च-स्तरीय कमेटी 
विलव को टालने और विभिन्न विधियों को सरल बनाने के लिए 
विभिन्‍न समस्याओं पर विचार कर रही है। यह जरूरी है कि इस 
कमेटी को और भी सक्तिय बनाया जाय और वह सुरक्षा और विकास 
दोनो की जरूरतो को पूरा करने के लिए प्रशासन यत्र को चुस्त बचाने 
का प्रभावशाली माध्यम वन जाय । सक्षेप मे, केंद्रीय और राज्य सर- 
कारो के सामने सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि सब स्तरों पर प्रशासन 
कार्य-कुशल और ईमानदार हो, ताकि आयोजन और अमल की खाई 
को, विशेषकर कृषि और उद्योग के क्षेत्र मे, पाठा जा सके । 

भारत सरकार ने प्रशासन के मानदड को ऊचा करने के लिए 
अनेक कदम उठाए है। सतकेता-आयोग की नियुक्ति से आशा है, लोगो 
में प्रशासन की सामान्य ईमानदारी और कार्ये-कुशलता के बारे मे पहले 
से अधिक भरोसा पैदा होगा । अनेक राज्य सरकारो ने भी अनेफ कदम 
उठाए है, जिसके सनन्‍्तोषजनक परिणाम निकलेगे । कफितु योजना-आयोग 
का यह कथन बिल्कुल सही है, कि “कार्य का उच्चस्तर कायम करने के 
लिए सगठित और सतत प्रयास किया जाय, कर्मचारियों को उत्तम 
प्रशिक्षण दिया जाय, प्रगति का व्यवस्थित वर्णन और मूल्याकन किया 
जाय ओर प्रशासन सगठन में काम करनेवाली एजेसिया पहले से अधिक 
जिम्मेदारी और स्वय प्रेरणा का परिचय दे ।” 


है 
उपसहार 


पिछले अध्यायो मे जनसाधारण को पहले से अधिक सामाजिक और 
आर्थिक लाभ सुलभ करने के लिए भारतीय अरथंव्यवस्था के विभिन्‍त क्षेत्रो 
जो विभिन्‍न कदम उठाये गए है, उनपर प्रकाण डालने का प्रयत्न किया 
गया हे । यद्यपि अनेक दिश्ञाओं मे उत्साहवद्धंक परिणाम आये है, कितु 
आनेवाले वर्षो में अभी काफी मजिल तय करनी होगी । निरुत्साह तथा 
निराण होने का कोई कारण नही है। साथ ही हम थककर भी नही 
बैठ सकते । सच्चा समाजवाद छोटे अबवा सरल रास्तों पर चतकर 
कायम नहीं किया जा सकता । नेहरूजी ने हमे वार-वार याद दिलाया 
था कि भारत लबे समय तक कठिन और ठोस परिश्रम करके ही समाज- 
वाद के लक्ष्य की ओर आगे बढ सकता है । पजीवादी और साम्यवादी 
दोनो प्रकार के देशों में केवल कठोर परिश्रम, त्याय और कार्य-कुचलता 
से ही उत्लेसनीय परिणाम हासिल हुए है । कोई राष्ट्र आयविक चमत्कारों 
द्वारा प्रगति और सम्रद्धि के शिसर पर पहचे की आया नहीं कर 
सकता । 


घम की कल्पना 


चल 


सदसे बड़ी बांत यह कि भारत में समाजवाद थी स्थापना मनप्यों 
वो धर्म की प्राचीन कल्पना की ओर मोटजर ही करनी होगी । दसरे 
दधशब्यों के योगो में यह भावना पदा 5 होगी कि उन्हें निष्ठा भा 
उत्मसार के साथ समाज के प्रति अपने कतहणा दा पालन दाच्ना है! 
ही मंसलिबेट जाधुनिद्न झअर््धास्यियों को यह समनाना चाहते 7 दि 
दिया दियसय के शल में कार्य बरनेदादी संदोपरि गफ्तियां यदि 
दिया टीएडीट वहतना हो दो आधिर कैच से बाहर 7 ॥"” थे मैर- 


अं 3 प्री 
्च्का 
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आधथिक शक्तिया मानव विकास के उन पहलुओं को प्रभावित्त करती हैँ जो 
सवके हित अर्थात्‌ सर्वोदिय के लिए कार्य-कृणलता, ईमानदारी, सचाई 
और पारस्परिक सहयोग से सवध रखते है । श्री ऋसर्लेंड ठीफ ही कहते 
है, “हम केवल सम्रद्धि के उस युग मे प्रवेश करना नहीं चाहते, केवल यह 
याने के लिए कि हमने उन मूल्यों को गवा दिया है जो हमे उस सम्रद्धि का 
कंसे उपयोग किया जाय, यह सिखाते है । हम समाजवादी समाज की 
भापा में सचाई के साथ चर्चा करें, उसके पहले हमे आयोजन के इस 
नतिक तत्व का बत्यत साववानी बौर चितापूर्वक विकास करना चाहिए। 
आयोजित जआा्थिक विकास में “वस्तुओं की अ्रचुरता की अपेक्षा जीवन- 
गुणों पर जोर देना” बहुत जरूरी है । 
सामाजिक ओर आशिक अनुशासन 

गत द््ाब्दि के अनुभव से यह पता चला हे कि एक राष्ट्र के रूप 
में भारत के पास उस बुनियादी सामाजिक और जआथिक अचुबासन का 
अभाव-सा है जो हमारी योजनाबों की सफलता के लिए जहढूरी है। 
जापान अभूतपूर्व प्रगति करने मे सफल हुआ है । उसके वापिक विकास की 
रफ्तार १४ प्रतिशत तक पहुची है | इसका मुख्य कारण यह है कि वह 
राष्ट्रीय आविक अनुशासन का उच्च मानदड कायम कर पाया है । जापान 
की सरकार ने अगले दस वर्षो मे अपने सामने राष्ट्रीय आय को दुगुता 
करने का लक्ष्य रखा हैं। इस लक्ष्य को पूर्ति के लिए वह व्यावसायिक 
और तकनीकी शिक्षा के विकात-कार्यक्रम पर अमल करेगी और बडी 
सख्या में छात्रद्धत्तिया देगी, त्ञाकि जानेवाली युवा-पीढी राष्ट्र की 
कुणलता और निष्ठा के साथ सेवा कर सके । निश्चय ही यह आशचर्य- 
जनक वात है कि जापानी समाज पराजय और तबाही के कठिव वर्षो 
में' एक सूत्रता केसे कायम रख सका । निश्चय ही जापानी लोगो की 
स्वाभाविक शक्ति और स्फूरतति इसके मूल में है, जिसका उन्होने ग्रत 
दशाब्दि मे विकास किया है। 

संगठनगत परिवर्तेन 
अतिम निष्कर्ष यह है कि आथिक अनुशासन तभी विकसित हो 


१५४ 
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सकता है जब वर्तमाव सगठनो को सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली 
माध्यम वना दिया जाय । उदाहरण के लिए, देश से सहकारी ओर पचा- 
यत-सगठन उस समय समाजवादी व्यवस्था के दो स्तभ नही बन सकते, 
जबतक कि वे शवितशाली रूप में लोगो की समाजवादी आकाक्षाओ 
का प्रतिनिधित्व नही करेंगे । यह स्पष्ठ है कि मानवी सगठनो का यह 
खरूपान्तर होने मे काफी समय लगेगा । फिर भी यदि हम समाज के 
बुनियादी आचरण को बदलने के लिए शक्तिशाली कदम उठाने का 
इरादा कर ले तो हम काफी जल्दी परिणाम हासिल करने की आशा 
कर सकते हैं। दूसरे शब्दों भे, आथिक न्याय, सहकारी प्रयास और 
त्याग की भाववा पर आधारित सुहढ सामाजिक कार्य द्वारा समाज- 
व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते है । यह मानना नचितान्त भ्रामक होगा 
कि निजी आथिक शक्ति पर नियत्रण कर लेने से अपने-आप स्वतत्र 
और सुखी मानव-समाज की स्थापना हो जायगी ।* 
भारत का यह सौभाग्य है कि उसे गाधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
जवाहरलाल नेहरू और विनोवा जैसे महापुरुषो का प्रेरक पथ-प्रदर्णन 
प्राप्त हुआ | वर्तमान सकट ने राष्ट्रीय-निष्ठा और उत्साह को फिर से 
जगाने मे सहायता दी है ओर हमे भरोसा है कि लोग अवसर के अनु- 
कूल ऊचे उठेगे ओर महान्‌ नेताओ द्वारा स्थापित उच्च और महान 
परपराओ के योग्य सिद्ध होगे। स्वतत्रता-प्राप्ति के वाद सामाजिक और 
आशथिक क्षेत्र मे भारत की सफलताए अनुकरणीय रही है और भविष्य 
के गर्भ मे और भी बडी समानताओ की भाश्ञा छिपी है । 


राष्ट्रीय सुरक्षा और समाजवाद 


इस समय जब भारत को अपने दो सिद्धातहीन पडोसियो के आकर- 
मण का मुकावला करने के लिए अपनी सुरक्षा-गक्ति बनाने का कठिन 
काम करना पड रहा है, कोई यह सोच सकता है कि अब समाजवादी 
आदर्श के अनुरूप देश के आधथिक जीवन की योजना बनाना सभव नहीं 
रह गया है। हमारे वुद्धि-जीवियो मे एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि 
हमारी पच्वर्षीय योजनाओं में समाविधप्त औद्योगिक-नीति सबधी प्रस्ताव 


पर८ भारतीय संयोत्नन से समाजचाट 


को अब अलविदा कहना चाहिए और भोद्योगिक तथा सुरक्षा-उत्पादन के 
लिए निजी क्षेत्र के साधनो को विकसित करने की हर मुमक्रिन कोशिश 
करनी चाहिए। यह कानाफूसी भी है कि भारत जमे गरीब देश के लिए, 
विशेषकर युद्ध-काल में समाजवाद का लक्ष्य एक प्रकार का शौक होगा । 
ये अभिमत आधुनिक-युद्धो, आथिक आयोजन और समाजवाद के वारे में 
सवथा भ्रामक खयालो पर आधारित है 

आधुनिक जमाने मे, युद्ध केवल मोर्चो पर ही नही लडे जाते, खेत 
में काम करनेवाले किसानों और कारसानों मे काम करनेवाले मजदूरों 
को मोर्चों पर लडनेवाले सेनिको की सक्रिय मदद करनी पडती है । 
नेहरूजी ने कहा था कि इस सकट की घडी मे हर क्रिसान भौर मजद 
को अपने-आपको राष्ट्र के जीवन-मरण के समाम का सेनिक समझना 
चाहिए । समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का एक बुनियादी लक्ष्य यह हे कि 
कृपि और उद्योगो का उत्पादन तेज रफ्तार से बढाया जाय । स्थूल 
राष्ट्रीय आय को बढाने के लिए ही नही, बल्कि अर्थ॑-व्यवस्था के त्वरित 
विकास की मजबूत नीव डालने के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। 
ऐसी समाजवादी व्यवस्था के विकास में जहा निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण 
योग देना होगा, वहा जाहिर है कि राजकीय क्षेत्र का नियोजित तरीके 
से विस्तार होना चाहिए । उसे भारी उद्योगों की स्थापना करनी होगी 
और ये उद्योग विविध प्रकार के बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए 
अनुकूल परिस्थितिया उत्पन्न करेंगे। इसलिए वर्तमान कठिनाइयो के 
दवाव के भागे राजकीय क्षेत्र मे ऐसे बुनियादी उद्योगों के विकास की 
गति को मद करना अद्रदशिततापूर्ण और आत्मघातक भी होगा । यह 
सकटकाल काफी लवबे समयतक रहेगा । फलस्वरूप, यह जरूरी है कि राज- 
कीय औद्योगिक क्षेत्र को कमजोर और सकुचित करने के बजाय मजबूत 
और विस्तृत बनाया जाय । यह स्पष्ठ समझ लेना चाहिए कि अभर 
ओऔद्योगिक-नी ति-प्रस्ताव मे सशोधन करना ही हो तो यह होवा चाहिए 
कि इस समय जो क्षेत्र अभी निजी उद्योगों के लिए सुरक्षित है, उनमे 
भी राजकीय क्षेत्र को दाखिल करने पर पहले से अधिक जोर दिया 
जाय ॥ इसके अलावा, विकेद्वित सहकारी क्षेत्र को उपभोक्ता उद्योग 
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कायम करने के लिए अधिक सुविधाए दी जानी चाहिए । 

विनोबाजी ने अपने एक भाषण में कहा है कि आधुनिक युद्ध तीन 
मोर्चो पर लडे जाते है--एक लडाई का मोर्चा, दूसरा घरेलू मोर्चा और 
तीसरे आदर्शों का मोर्चा होता है। यद्यपि सीमाओ पर रक्षा-सेनाओ 
को मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है और घरेलू मोर्चो पर उत्पादन 
बढाना भी सर्वोपरि महत्व रखता है, कितु राष्ट्रीय अरज॑-व्यवस्था को 
आदर्श का जामा पहनाना भी बहत जरूरी है। समाजवादी समाज का 
बुनियादी लक्ष्य लोगो की सामाजिक और आर्थिक विषमताए कम करना 
हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि हम न केवल विदेशी आक्रमण को विफल 
करे, बल्कि सामाजिक और आशथिक मोर्चो पर ज्ञाति को भी जीते । 
ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रो मे आम जनता के मनोबल को भली 
प्रकार तभी कायम रखा जा सकेगा जब सामाजिक और आशिक न्याय 
और समानता के आधार पर नये भारत के निर्माण के महान्‌ प्रयास में 
उसे सक्रिय साभीदार बनाया जायगा ! प्रोफेसर टिटमस कहते है कि युद्ध 
को सफलतापूर्वक चलाने के काम में जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए 
“विपमताओ को कम किया जाय और सामाजिक विषमत्ताओ के आधार 
पर निर्मित भवन को भूमिसात किया जाय । ससद को सबोधित करते 
हुए राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने राष्ट्र से साग्रह अनुरोध किया है कि 
हमे लॉकतत्री और समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य की ओर अपनी 
यात्रा को मद न करते हुए विदेशी आक्रमण का सामना करना चाहिए । 
काग्रेस के 'लोकतत्र और समाजवाद' विषयक प्रस्ताव में जोरो से कहा 
गया है, “यह बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को 
पूरा करने का प्रवव॒ किया जाय और एक न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर यथा- 
सभव शीघ्र कायम किया जाय | उसमे खाना, कपडा, मकान, शिक्षा 
जौर स्वास्थ्य सववी आवश्यक जरूरतों का समावेश होना चाहिए ।” 

तीसरी योजना मे ऐसी अनेक योजनाए है, जिनका उद्देश्य हमारी 
आबादी के अपेक्षाकृत गरीब और सुविधाहीन वर्गों के जीवन-मान को 
उन्‍तत करना है | खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा को कई लाख एकड 
भूमि को वाट कर और ग्रामोद्योगो को प्रोत्साहन देकर सुधारना होगा। 
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देहातो मे बेकारी और अद्धं-वेकारी की समस्या को ग्राम-निर्माण कार्यो 
के साहसिक कार्यक्रम को हाथ मे लेकर हल करना होगा, भले ही ऐसा 
आशिक रूप में किया जा सके । शहरी क्षेत्रो मे गदी वस्तियों मे रहने- 
वालो और मजदूरों की आर्थिक अवस्था विधायक तरीके से सुधारनी 
होगी । गावो की अर्थ-व्यवस्था मे विविधता लाने के लिए ग्राम-उद्योगो 
का जाल बिछाना होगा । सुपात्र कितु गरीब विद्याथियों को वडी 
सख्या में छात्रदत्तिया दी जा रही हू, विगेषकर तकनीकी और व्याव- 
सायिक शिक्षा पाने के लिए सहकारी आदोलन को न केवल क्ृपि-क्षेत्र 
मे, बल्कि उद्योग, व्यापार-वाणिज्य, मकान और परिवहन के क्षेत्र मे भी 
फंलाना होगा, ताकि छोटे किसानो और मजदूरों का विचौलिये शोपण 
न कर सके । थे सारे कार्यक्रम मद करने या सकुचित करने के बजाय 
ओर भी जोरो से चलाने चाहिए, जिससे समाज के दुर्वल अगीो को समान 
अवसर मिल सके । सपत्ति के कुछ ही हाथो मे सचय को करो ओर 
अन्य लोकत्तत्रीय तरीको द्वारा अधिक प्रभावशाली रूप से रोकना होगा । 
यदि हम श्रेष्ठतर सामाजिक और आशिक न्याय की परिस्थितिया पैदा 
कर जन-साधारण का मनोबल कायम नही रखेगे और सनिक तेयारिया 
करते रहेगे तो हम अपनी राष्ट्रीय रक्षा-व्यवस्था को मजबूत नीव नही 
डाल पायगे । अत लोकततन्नीय तरीकों से भारत मे समाजवाद की गति 
को तेज करने के लिए हमे वर्तमात सकट का पूरा फायदा उठाना 
चाहिए। ससद को सबोधित करते हुए नेहरूजी ने कहा था, “लोकतत्नी 
क्षेत्र मे, देश को पूरी ताकत के साथ समाजवादी व्यवस्था की ओर 
बढना चाहिए और राष्ट्र की शक्ति का उपयोग उत्पादक प्रयत्नो में 
करना चाहिए । चीनी आक्रमण का लोगो ने जिस शानदार ढग से 
उत्तर दिया है, उसे देखते हुए हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि 
हम न्याय करे और उन्हे सामाजिक न्याय प्रदान करे ।” 

सन्‌ १६६४-६५ के भारतीय बजट मे ऐसे अनेक प्रस्ताव है जो देश 
को सामाजिक और आशिक न्याय की प्राप्ति की दिशा मे एक मजिल 
ओर आगे बढायगे । व्यक्तिगत आय-कर की दरो मे ऐसा सशोधन किया 
गया है कि थोडी आयवाली श्रेणियो पर कर-भार कम होगा । सपत्ति- 
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कर और उपहार-कर की दरो को पूर्णतया बदल दिया गया है; अधिक- 
ततम दर अब २ लाख से अधिक मूल्य की सपत्तियो पर ८५ प्रतिशत 
तक पहुंचेगी । प्रदर्शनात्मक उपभोग पर अकुश लगाने के लिए उपहार- 
कर फिर से लगाया गया है | सरकार ने भारतीय अथ॑ं-व्यवस्था मे 
एकाधिकारों और आश््थिक शक्ति के केद्रीयकरण की जाच-पडताल करने 
के लिए एक आयोग नियुक्त किया है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त 
आय-वितरण कमेटी वर्तमान तथ्यों के आधार पर निश्चित परिणामों 
पर नही पहुच पाई है, इसलिए उपरोक्त एकाधिकार-जाच-आयोग की 
रिपोर्ट आधथिक और ओद्योगिक गठन के उन पहलुओं पर प्रकाश डाल 
सकेगी, जिनमे जल्दी सशोधन करने की आवश्यकता है। 
समाजवाद का भारतीय रूप 
अत मे, में यह दोहराना चाहता हू कि भारतीय आयोजन मे जिस 
प्रकार के समाजवादी समाज की कल्पना की गई है, वह परचम के 
लोकतन्री देशो अथवा साम्यवादी देशो मे विद्यमान किसी खास किस्म 
के समाजवाद की यथावत या अबी नकल नही हे । डॉ० एरहडे ने कहा 
हैं, “भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास किसी अन्य देश के नमूने 
पर नही किया जा सकता, क्योंकि, स्वये इस देश और उसके लोगों की 
रचनात्मक दशवित ही उसके विकास का मार्ग निर्धारित कर सकती है ।” 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भारतीय समाजवाद ने अन्य देशों 
की सामाजिक और आशिक प्रगति की अच्छी बातो को पचाने की 
गेशिश की है । फिर भी उसकी पड़ें गपनी ही धरती में है भौर बह 
देश की प्राचीन सास्क्ृतिक विरासत से प्रेरणा लेता है। हमारे आर्थिक 
विकास के भारतीय रूप पर जोर देते हुए नेहरूजी ने संविधान सभा को 
कहा था, “मैं किसी बात को रह नहीं करता, कितु मैं भारत से विलग 
ने की दात को पझूर रह करता हु, मे नही चाहता कि भारत उप्ण 
यामरे का पोधा बने, जो उस कमरे में तो सदर प्रतीत्त हो, कितु जिसकी 


जह्े देश में वही ने हो 
तीसरी योजना भे हमारी सम्यता और सस्क्रति के 


के कुछ विशभिप्र 
लक्ष्य का जिफ किया गया है, जो वास्तव मे “नैतिक मृत्यों का एक 


मिक 
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समूह ही है । इन मूल्यों ने भारतीय जीवन को सदियों प्रभावित किया 
है, भले ही लोग उन पर चल न पाये हो । ये मूल्य भारतीय चितन के 


अग है | जब हम बेज्ञानिक और तकनीकी सम्यता के प्रभाव पर विचार 
करते है, तव भी उन मृल्यो का अधिकाधिक महत्व स्पष्ट होता है। 
तीसरी योजना मे कहा गया है, “आधुनिक दुनिया मे घायद ही ऐसा कोई 
देश हो, जिसने गावी जैसा व्यक्ति पदा किया हो । रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भी किसी ने पंदा नहीं किया, जिनका जीवन की समस्याओं के प्रति 
विशिप्ट आधुनिक हप्टिकोण था, कितु जो साथ ही भारत की पुरानी 
सस्कृति और चितन के भी गहन अभ्यासी थे । उस प्रकार उनका संदेश 
दोनो के मध्य समन्वय का संदेश हे ।* 

भारत के आयोजित आथ्थिक विकास मे जिस समाजवाद की कल्पना 
की गई है उसका विशिष्ट रूप यह है कि वह नये और पुराने, विज्ञान 
और आव्यात्मिकता, भौत्तिक प्रगति और नैतिक पुनरुत्थान के मच्य 
समन्वय करता है । जहा देश के करोडो लोगो के लिए न्यूनतम जीवन- 
मान हासिल करना जरूरी है, वहा कतिपय गर आयथिक और आाध्या- 
त्मिक मूल्यों को अपनाना भ। उत्तना ही जरूरी है, जिसके बिना आर्थिक 
प्रगति शुद्ध भौतिक अर्थ में भ्रामक और सारहीन होगी । 'लोकतत्र 
और समाजवाद' विपयक काम स-प्रस्ताव कहता हे, “केवल भौतिक 
सम्रद्धि ही मानव जीवन को सम्र॒द्ध और सार्वक नही वनायगी । भार- 
तीय समाजवाद की मुख्य विभेपताओ का मूल्याकन करने के लिए दो 
बातो को उचित महत्व ओर मान्यता देना चाहिए । एक तो यह कि वह 

उच्च उद्देग्यो की प्राप्ति के लिए अहिसा और साधनो की जुद्धि पर जोर 

देता है। दूत्तरे, उसके अतगंत आथिक और राजनी तिक सत्ता को बडे पंमाने 
पर विकेद्रित करने का व्यवस्थित प्रण्त्न किया जा रहा है । सबसे बडी 
वात यह है कि भारत मे समाज ने उस सत्य से अमर प्रेरणा प्राप्त की 
है और सदियो करता रहेगा, जिसको ऋषियो ने महाभारत मे अटूट 
श्रद्धा से घोषणा की है : 

“असत्याचरण से मनुष्य फलता-फूलता है, इच्छित लाभो को प्राप्त 
करता है, शन्रुओ को पराजित करता है, कितु आत्मा का हनन करता है।” 


परिशिष्ड--क 


बुनियादी दृष्टिकोण 
(श्री जवाहरलाल चेहुरू ) 


हमारे सामने काफी तादाद में घरेलू सवाल है। वे सवाल काफी 
नाजुक है। उनका हमे सामना करना है। लेकित जब हम उन घरेलू 
सवालों पर जरा भी गौर करेगे, तो हमे काफी दूर तक सोचना पड़ेगा । 
जबतक हम अपने आपसे उन सवालो की तरह स्पष्ट नही होगे, और 
हममे हृप्चिकोण की स्पष्टता नही होगी, हमारा भ्रम दूर न होगा, जिसने 
दुनिया को दूषित कर रखा है। मैं नही कहता कि मुझ में विचारो की 
वह स्पष्टता, और इन बड़े-बड़े सवालों के जवात्र मौजूद है। विनम्र भाव 
से में मिर्फ इनना ही कह सकता हू कि मे इब सवालों पर लगातार 
सोचता जरूर रहता हू । एक तरह से मुझे उन लागो से ईर्ष्या भी होती 
है, जिनके अपने निश्चित विचार हैं और जो मौजूदा सम्स्याओ की 
गहराई में जाकर विचार करने की जहमत नही उठाते | चाहे वह मज- 
ढुत्ं की वजह से हो, या विचारधारा की वजह से, वे उन दिमागी सघर्पो 
से कतई प्रभावित नहीं होते, जो बडी-बडी तब्दीलियों के जमाने में हमेशा 
होते रहते है । 
यह सही है कि कुछ निश्चित सयाल या सतोष रखना काफी आराम- 
देह है, लेकिन यह न कोई अच्छी बात है, जोर न उसकी तारीफ ही 
की जा सकती है। उससे सिफ स्थिरता और लगातार पतन ही पंदा 
होगा । आज की दुनियादी बात यह है कि इन्सान की जिंदगी में एक 
बंटी तब्दीली हुई है । खुद अपनी जिंदगी में ही मैंने अजीव-अजीब 
व्दीलिया देती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली पीढी की जिंदगी 
में तब्दी लिया इससे भी बडी होगी, वब्नतें कि इन्सानियत आणवबिक जग से 
पीडित या प्रताडित नहीं हई 
भौतिक दुनिया पर इन्सान के दिमाग की लगातार फतह या उसके 
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बारे मे उसकी पैठ से बढ़कर आज के जमाने मे कोई दूसरी उल्लेखनीय 
चीज नही और यह क्रम भयानक गति से लगातार जारी है । अब 
आदमी को काफी ह॒द तक बाहरी माहोल का शिकार होने की जरूरत 
नही रह गई है, हालाकि बाहरी कुदरती हालात पर इतनी फतह हासिल 
कर ली गई है, लेकिन, उसके साथ-ही-साथ, इन्सान में समूचे रूम में 
अपने-आप पर कायू पाने और नैतिक ततुओ की कमी का एक अजीव 
नजारा दरपेश हे | भौतिक दुनिया पर फतह हासिल करते हुए भी वह 
खुद अपने-आप पर फतह पाने मे नाकामयाव रहा है । 

इस आणविक ओर अतरिक्ष युग का यही दुखद विरोवाभास है । 
अणु-परीक्षण लगातार जारी हे, हालाकि यह अच्छी तरह से मान लिया 
गया है कि मौजूदा जमाने मे और भविष्य के लिए भी यह बहुत ही 
नुकसानदेह है | हर तरह के सर्वनाशक हथियारों का बनावा और सम्रह 
करना जारी है, हालाकि दुनिया भर मे यह मानव लिया गया है कि 
उनके इस्तेमाल से मानव-जाति का पूरा विनाश हो सकता है| यही 
वाते साफ-साफ इस विरोबाभास को सामने ला देती है । विज्ञान इतनी 
तेजी से आगे बढ रहा है कि उसे अधिकाश मानव-जाति समझ ही नही 
सकती और वह ऐसे मसले पैदा कर रहा है कि जिन्हें हल करने की 
बात तो अलग रही, हम समभने मे भी असमर्थ है। हमारे जमाने की 
अदरूती कशमकश ओर शोर-शरावे की बुनियाद यही हे । एक ओर तो 
विज्ञान और तकनीक शास्त्र की इतनी ज्यादा और बेकाबू कर देनेवाली 
तरक्की और उनके वेइतहा नतीजे है, और दूसरी और खुद तहजीव 
की कुछ दिमागी थकान है । 

मजह॒ब विवेक और अक्लमदी से टकरा रहा है ! मजह॒बी अनुशासन 
और सामाजिक रिवाज मिट्ते जारहे है, लेकिन उनकी जमह नेतिक 
ओर आध्यात्मिक अनुशासन कायम नही हो सका है | व्यवहार मे मजहब 
का सबंध ऐसे मामलो से है, जिनका हमारी आज को जिदगी से कोई 
ताल्‍लुक नही है । और इस तरह वह एक ऐसा नजरिया अख्तियार कर 
रहा है, जो हाथी-दात जेसा सिर्फ दिखावटी ही है या उसका ताल्लुक 
कुछ ऐसे सामाजिक रिवाजो से है, जो हमारे मौजूदा जमाने से मेल नहीः 


. 
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भावता को पराजित कर दिया ओऔर धर्म के प्रति लोगों की 
श्रद्धा हटी । धर्म के श्रति आस्था कमजोर हुई तो साम्यवाद का 
आगमन हुआ और उसने इन्सान में एक किस्म की आस्था और कुछ 
अनुशासन पैदा किया । कुछ हृदतक उसने एक खाली जगह भरी । 
एक ह॒ृदतक उसने इन्सान की जिंदगी में कुछ उद्देश्य पंदा किया । लेकिन 
अपनी ऊपरी कामयावी के बावजूद, यह नाकामयाव रहा--कुछ अपनी 
कडाई की वजह से, लेकिन ज्यादातर इसलिए फि बह इन्सान के स्वभाव 
की बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा करता है। साम्यवाद की विचारबारा 
मे पूजीवादी समाज के विरोघाभासों की चर्चा हे, और इस विश्लेषण 
मे काफी कुछ सचाई भी है | लेकिन हेरत की वात तो यह हे कि हमे 
साम्यवाद के कठोर ढाचे के भीतर भी विरोवाभसा बढते हुए नजर 
आरहे है । उसमे व्यक्तिगत आजादी को दवाया जाता है, जिससे जबर- 
दस्त प्रतिकियाए पेदा होती है । उसमे न सिर्फ जिंदगी के नैतिक और 
आध्यात्मिक पहलुओं की उपेक्षा की जाती है, जो कि इन्सान की जिंदगी 
के लिए बुनियादी बाते है, बल्कि वह मानवीय व्यवहार के लिए कोई 
मानदड और मूल्य भी निर्वारित नही करता । दुर्भाग्यवण, उसका हिसा 
के साथ रिधता है, जिससे मानव-प्राणियों मे कुछ बुरी प्रद्धत्ति को बढावा 
मिलता है । 

मैं सोवियत सघ की कई कामयाबियों की तारीफ करता हु । उन 
बडी कामयाबियों में एक यह है कि वहा बच्चो और जनसाधारण को 
काफो महत्व दिया जाता है। उनकी तालीम और स्वास्थ्य की प्रणाली 
शायद दुनिया मे सबसे अच्छी है । लेकिन यह कहा जाता है, और ठीक 
कहा जाता है, कि वहा व्यक्ति की आजादी को दवाया जाता है, लेकिन 
फिर भी, यह मानना पडेगा कि खुद तालीम का प्रसार अपने सभी रूपो 
में आजादी देनेवाली एक जबरदस्त ताकत है, और जाहिर है क्रि आखिर 
मे चलक र॒यह ताकत आजादी का दमन नही सहेगी ।साम्यवादी प्रणाली 
का यह एक दूसरा विरोधाभास है । दुर्भाग्यवश, साम्यवाद हिंसा की 
आवश्यकता से बध गया है । इस वजह से उसने दुनिया के सामने जो 
आदर्श रखा, वह दोषपूर्ण हो गया । साधनों ने लक्ष्यों को खराब कर 
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दिया । हमारे सामने गलत साधनों और तरीको के असर का यह स्पष्ट 
सबृत है । 

साम्यवाद पूजीवादी समाज पर आरोप लगाता है कि वह हिसा 
और वर्म-सघर्ष पर आधारित है | मेरा खयाल है कि यह बुनियादी तौर 
पर सही है, हालाफि यह पजीवादी ढाचा भी लोकततन्नीय और दूसरी 
ताकतों की वजह से तब्दील हो चुका है, भौर लगातार तब्दोल होता 
जारहा है । फिर भी यह सच है कि उसने वर्गसघर्प और असमनानताए 
पाई जाती हैं। सवाल यह हे कि इससे कंसे छुटकारा पाया जाय ओर 
कसे एक वर्गहीन समाज बनाया जाय, जिसमे सभी को बराबर मोके 
हासिल हो । क्‍या यह मकसद हिसा के तरीकों से हासिल होगा, या ये 
तब्दी लिया श्ातिपूर्ण तरीकों के जरिये मुमकित हो सकती है ” इसमे 
शक की तनिक भी गृजाइग नही है कि साम्यवाद और हिंसा के नजरिये 
में मजबूत गठजोड है । अगर आम तौर पर वह गारीरिक हिंसा नही 
करता तो भी कम-से-कम उसकी जबान तो हिंसा को है ही । उसके 
विचार हिंसक है। उसे समका-वुकझाकर, राजी करके, या अमन के 
लोकतनीय तरीकों के जरिये तब्दीली लाने में विश्वास नहीं है, बल्कि 
वह दवा-धमका कर, विनाश करके तब्दीती लाने में यक्नोन करता है । 
फासिस्टवाद भी भद्दे-से-भहे किस्म के हिसा और घृणा के तरीको, बौर 
उनके सभी बुरे पहलुओं में विश्वास करता हैं | लेकिन, साथ-ही-साथ 
उसका कोई आदर्श नहीं हे कि जिसे रवीकार किया जा सके । 

गाधीजी ने हमे जो अमन का हप्रिकोण दिया है उसके यह एकदम 
खिलाफ है । कम्पूुनिस्ट प्रौर ऊम्युनिस्ट-विरोधी, दोनों ही यह सोचते 
है कि किसी सिद्गवात का मजबूती से तभी बचाव किया जा सकता 
जब हिसा को भाषा का प्रयोग किया जाय या उन लोगों को ब॒रा-भला 
फहा जाय जो उस सिन्नात के गर नहीं करते । इन दोनों तरह के 
लोगो वे लिए कोई रय ने 
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हैं। सोचता कि शायद दूसरे लोग भी कुछ सच बहहते 
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मेरा ताललुक है, मुझे यह नजरिया एकदम अवज्ञानिक, अनुचित और 
असम्य मालूम होता है, चाहे उसे मजह॒ब के या आधिक सिद्धात के या 
किसी और चीज के क्षेत्र में लाग किया जाय | मैं सहनशीलता के पुराने 
सीघे-सादे नजरिये को, इसके मजह॒बी पहलू को छीडकर, तरजीह देता 
हू । लेकिन, इसके बारे मे चाहे हमारे खयाल जो भी हो, हम आज की 
दुनिया में एक ऐसे स्थल पर पहुच गये है, जहा जनता के बड़े वर्ग पर 
जवर्देस्ती विचार लादने की कोशिश आखिर में नाकामयाव होकर ही 
रहेगी । इससे आज के हालात मे लडाई और वेइ्तहा वरबादी होगी । 
किसी के लिए भी जीत या फतह नही होगी, हर आादमी के लिए हार- 
ही-हार होगी । हमने पिछले दो-एक वर्षो मे भी यह देखा है कि वडी- 
बडी ताकतों के लिए भी अब उन क्षेत्रो पर ओऔपनिवेशिक नियत्रण लागू 
करना आसान नही रह गया है, जिन्होंने अभी हाल में आजादी हासिल 
कर ली है। १६५६ भे स्वेज की घटना ने इसे साबित कर दिया है। 
फिर हगरी मे जो कुछ हुआ उसने भी साफ-साफ दिखला दिया कि 
राष्ट्रीय आजादी की इच्छा किसी भी विचारधारा से ज्यादा मजबूत 
है, और आखिर में इसे दवाना बिल्कुल नामुमकिन है हगरी मे जो 
कुछ हुआ, साम्यवाद या साम्यवाद-विरोधी शक्तियों के बीच सघर्ष न 
था | बुनियादी तौर पर वह राष्ट्रवाद का द्योतक था, जो विदेशी 
नियत्रण से आजाद होने की कोशिश कर रहा था । 

इस प्रकार आज हिसा से किसी बड़े सवाल को हल कर लेना 
कतई मुमकिन नही है, क्योकि हिंसा बेहद भयानक और विनाशक हो 
गई है । इस सवाल के नेतिक पहलू को अब व्यावहारिक पहलू ने और 
भी बल दिया है । 

अगर हमारे स्वप्नो का समाज बडी हिसा से स्थापित नहीं हो 
सकता, तो क्‍या छोटे पैमाने की हिसा से काम चल सकेगा ? हमग्रिज 
नही---कुछ तो इसलिए कि उससे खुद बडे पैमाने की हिसा का जन्म 
होगा और कुछ इसलिए कि वह सघर्ष और तोडफोड का माहौल पैदा: 
करती है। यह सोचना गलत है कि सघपे से समाज की प्रगतिशील 
ताकते जरूर कामयाब होगी । जम॑ंनी मे हिटलर ने कम्युनिस्ट पार्टी 
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और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनो को हीं, उखाड फेका था । यही 
बात दूसरे मुल्को मे भी हो सकती है। और भारत मे तो हिंसा की 
बात करना खास तौर पर खतरनाक है, क्योकि इसमे बुनियादी तोर पर 
विनाशक भावनाएं छिपी हुई है | हम लोगो मे अलगाव और फूट पेंदा 
करनेवाली इतनी ज्यादा प्रद्धत्तिया काम कर रही हैं कि अब हम और 
ज्यादा जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं । लेकिन यह सभी तुलनात्मक 
टपि से कम महत्वपूर्ण पहलू है। यकीनन बुनियादी बात यह है कि 
गलत साधनो से कभी भी सही वतीजे हासिल नही हो सकते, बौर यह 
कोई मजह॒बी सिद्धात नही है, बल्कि एक व्यावहारिक धारणा है । 
हम में से कुछ लोग इस सामान्य पृष्ठभूमि पर, और खासतौर पर 

भारत के हालात पर विचार करते रहे हे । अक्सर यह कहा गया है कि 
भारत मे एक तरह की निराशा और नाउम्मेदी की भावना फैली हुई है 
और कही भी पुराना जोश-खरोश दिखाई नहीं पडता, जबकि हमारे 
लिए उत्साह और मेहनत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन 
सिफ हमारे ही मुल्क मे ऐसी बात नहीं है । दरअसल, एक माने मे, 
यह स्थिति दुनिया भर में पाई जाती है । मेरे एक पुराने और प्रतिष्ठित 
साथी ने कहा कि यह हालत इसलिए पेंदा हो गई है कि हमारे पास 
कोई जीवन-दर्शन नही है । दरअसल, सारी दुनिया एक दाशनिक हृप्ठि- 
कोण के अभाव से णेडित है । अपने देश को भौतिक-हप्ठि से खुशहाल 
बनाने की कोशिश में हमने मानवीय स्वभाव के आध्यात्मिक तत्त्वो पर 
कोई ध्यान नही दिया है । इसलिए व्यक्ति और राष्ट्र को उदेश्य की 
भावना देनी होगी, कुछ ऐसा देना होगा जिसके लिए मनुष्य जीवित 
रहे और अगर जरूरत हो तो मृत्यु का भी आलिगन कर सके । हमे एक 
प्रकार के नये जीवन-दर्शन का निर्माण करना होगा, और व्यापक-अर्थ में 
चितन-मनन के लिए एक आध्यात्मिक पृष्ठ-भृमि प्रदान करनी होगी । 
हम कल्याणकारी राज्य, लोकतन्र और समाजवाद की बाते करते है। 

यह सभी अच्छी घारणाए है, लेकिन उनके मतलब साफ और स्पष्न नही 
है । तो, यह दलील पेश की गई | और फिर, सवाल उठा कि हमारा 5 
आखिर मकसद क्या होना चाहिये । लोकतत्र और समाजवाद किसी 
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लक्ष्य के साधन है, खुद लक्ष्य नही है । हम समाज के कल्याण की बात 
करते है । क्या यह समाज में रहनेवाले व्यक्तियों से अलग और उनके 
कल्याण से परे कोई चीज है ”? अगर समाज के लिए कल्याणकारी 
चीजो के लिए व्यवित की उपेक्षा की जाय और उसके हितों का बलि- 
दान किया जाय तो क्या इस मकसद को अच्छा कहा जायगा ? 

यह मान लिया गया कि व्यक्ति का बलिदान नहीं होना चाहिए, 
और दरअसल, असली सामाजिक तरक्की उसी हालत में हासिल होंगी, 
जब व्यक्ति को विकसित होने का मौका दिया जायगा, वतेंक़ि व्यक्तित 
एक चुना हुआ प्रृथक-वर्ग न हो, वल्कि समूचे समाज का प्रतिनिधित्व 
करता हो, इसलिए असती कसौटी यह होनी चाहिए कि कोई भी राज- 
नीतिक या सामाजिक सिद्धात व्यक्ति को अपने स्वार्थ के निम्त स्तर 
से ऊपर उठने में कहा तक मदद देता है, ताकि वह सभी लोगो की 
भलाई के रूप मे सोच सके। जिंदगी का नियम प्रतिस्पर्धा या सचय-द्॒त्ति 
पर नही, बल्कि सहकारिता पर आवारित होना चाहिए, जिसके भीतर 
हर इकाई की भलाई सबकी भलाई में योग देती हो । ऐसे समाज में 
फर्जो पर जोर होगा, हकी पर नही । फर्ज अदा करने पर अपने-आप हक 
मिलने लगेंगे । हमे तालीम को एक नई दिय्रा देनी होगी और एक नये 
किस्म की मानवता का निर्माण करना होगा। 

इस तर्क से हम वेदात की पुरानी कल्पना पर पहचे कि इस जगत्‌ 
मे हर जड या चेतन वस्तु का एक निश्चित स्थान है, हर तत्त्व मे वह 
रोशनी मौजूद है, जिसे देदी प्रेरणा या वुनियादी शवित या जीवनशक्ति 
कहा जा सकता है और जो सारी सृप्नि मे व्याप्त है। इस कल्पना से 
हम सूक्ष्म भावनाओ के क्षेत्र मे पहुच जाते है। वह हमे जिंदगी के उन 
व्यावहारिक मसलो से दूर खीच ले जाती है, जिनका हमे मुकाबला 
करना है। मेरा खयाल है कि अगर किसी भी विचारधारा का अनुगमन 
किया जाय तो हम कुछ-न कुछ ह॒द तक आध्यात्मिक क्षेत्र मे पहुच जाते 
है । यहा तक कि आज का विज्ञान भी ऐसे किनारे पर पहुच गया है, 
जहा सभी तरह की अविश्वसनीय और अचितनीय बातो का अस्तित्व 
है। मैं इन भावात्मक पहलुओ की चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन खुद 
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यह दलील बतलाती है कि किस तरह हमारा दिमाग भौतिक दुनिया को 
नीब में पढ़े हुए बुनियादी तत्वी को दृढ रहा है। अगर हम जीवन- 
सिद्धात की इस सर्वव्यापी धारणा में सचमुच यक्रीन रखते है ता इससे 
हमे जाति, फिर्का और वर्ग की हमारी कुछ सकुचित सीमाओं से छुट- 
कारा पाने भे मदद मिल सकती है और हम जिंदगी के मसलो के बारे 
में अपना दृष्तिकोण अधिक सहिष्गु और अनुकूल बना सकते है । 
लेकिन जाहिर है कि इससे हमारे मौजूदा मसले हल नहीं होते और 
एक्र अर्थ भें, हम जहा-के -तहा खड़े रह जाते है। भारत में हम कल्याण - 
कारी राज्य और समाजवाद की बात करते है | एक द्ृप्नि ले हर देश, 
चाहे वह पजीवादी हो, समाजवादी हो या साम्बवादी, कल्याणकारी 
राज्य के आदर्ण को स्वीकार करता है | कम-से-कम कुछ देगो में तो 
पूजीवाद ने इस सामाजिक कल्याण को काफी हृदतक हासिल कर लिया 
है, हालाकि वह खद अपने मसले हल नहीं कर सका हु और लगता है कि 
उसमे जैसे किसी बुनियादी चीज की कमी हो । इसमे संदेह की गृजाइण 
नही है कि पूजीवाद से जुडे हुए लोकतत ने पृजीवाद की कितनी ही बुराइयों 
को कम कर दिया, और दरअमत, पजीवाद वही नहीं रह गया हे मो 
दो एक पीढियो पहले था। आद्योगिक हृप्नि से विकसिन देशों में आशिक 
विकास की एक सतत और मजबती से आगे बटने की प्रद्धलि रहो है। 
वम्ब-महायुद्धों के करण भी भयानक नुकसान हुए, उनसे भी इस प्रद्॒त्ति 
में कोई झकावट थंदा नहीं हुई है। कम से-कम इन विकसित देशो के 
मामलों में तो यह विल्कूत सही है । उसके घलावा, यह आवथिक विकाग 


सभी दर्गो में फंला हुआ है, हालाकि उनमे माताओं का अनर है। लेकिन 
ः 
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यह वात उन देशा पर लग नहीं होती, जो आऔद्योग३ ने आगे 
नही वह़े / । सच तो यह है दि. इन देशो में दिस की कथशमझण 


टं 

चहल मठिन है और कभी कभी तो कोशनियों के वा थ्‌ 
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; यह छह जा सकता है कि अगर बिना झिसी सकादट 
के पंजीवादा समान हो ताकनी को सश्यि छोड दिया जाय तो दे संपन्न 


लगा वा प्यादा सवन्न छोर विपम्त पायी को ज्णदा दियज्न दनाने लगती 
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है । इसलिए, उनके बीच की खाई और चौडी हो जाती है । यह वात्त न 
सिफफ देशो पर, वल्कि देशो के भीतर भिन्न-भिन्न वर्गों, क्षेत्रों गौर समूहों 
पर भी लागू होती है । लेकिन इन सामान्य प्रद्धत्तियो के रास्ते में भी 
मुख्तलिफ लोकतत्रीय प्रतिक्रियाए दखलदाजी करती है । इसलिए, स्वयव 
पूजीवाद ने कुछ समाजवादी विभेषताओं को विकसित्त किया, हालाकि 
पूजीवाद के खास-खास पहलू कायम हैँ । 

वेशक, समाजवाद जान-बूभकर सामान्य प्रकछियाओ में हस्तक्षेप 
करना चाहता है, और इस तरह न सिर्फ उत्पादक जक्तियों को बढाता 
है, वल्कि असमानताए भी कम करता है । लेकिन यह समानताए है क्‍या 
चीज ? इसका ठीक-ठीक जवाब देना मुश्किल है और इसकी बेइन्तिहा 
व्यास्याए की गई है। शायद कुछ लोग मोटे तौर पर समाजवाद को 
ऐसी चीज समभते है, जिससे भलाई होती है और जिसका मकसद 
समानता पैदा करना है । लेकिन इससे हम वहुत आगे नहीं वढते । 
बुनियादी तौर पर, समाजवाद का हप्रिकोण पूजीवादी हृप्लिकोण से 
मुख्तलिफ है। मेरे खयाल से यह सही है कि उनके वीच की चौडी खाई 
इस वजह से कम हो रही है कि समाजवाद के कितने ही आदर्श पूजी- 
वादी ढाचे मे शामिल होते जा रहे है । आखिर, समाजवाद केवल जिंदगी 
का एक तरीका ही नही है, वल्कि सामाजिक और आर्थिक मसलो को 
हल करने का एक निश्चित वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर समाजवाद 
किसी पिछुडे और अद्धं-विक्रसितत देश पर लागू किया जाय, तो उसकी 
वजह से उसमे अचानक कोई तरक्की नहीं होगी, और उसका पिछंडापन 
कम नही होगा । सच तो यह है कि उस हालत में हमारा समाजवाद 
पिछडा हुआ और गरीबी मे फसा हुआ समाजवाद होगा । 

दुर्भाग्यवश, साम्यवाद के कितने ही राजनीतिक पहलुओ ने हमारे 
साम्यवाद सववी दृष्टिकोण को खराब कर दिया है । यही नही, साम्यवाद 
से जदहोजहद का जो तरीका अख्नियार किया है, उसमे हिसा को प्रमुख 
भूमिका प्रदान की ग॒ है। इसलिए समाजवाद पर इन राजनीतिक तत्त्वो 
या हिंसा की अपरिहायंता से परुथक रूप मे विचार करना चाहिए । इससे 
हमे यह सवक मिलता है कि क्रिसी समाज के सामाजिक, राजनीतिक 


बुनियादी दृष्टिकोण १४३ 


और बौद्धिक जीवन का सामान्य स्वरूप उसके उत्पादक साधनों द्वारा 
अनुशासित होता है। जिस तरह उत्पादक साधन तब्दील और विकसित 
'होते है, उसी तरह समाज का जीवन और चितन तब्दील होता 
रहता है । 
साम्राज्यवाद अथवा उपनिवेशवाद ने प्रगतिशील सामाजिक शक्तियो 
को दबाया और इस समय भी दबा रहा है | उसका स्वभाव ही ऐसा है 
कि वह कुछ अधिकारयुक्‍त वर्गो या तबको का पक्ष लेता है, क्योकि यह 
-सामाजिक और आशिक स्थिति को यथावत्त कायम रखने मे दिलचस्पी 
रखता है । आजादी पा लेने के बाद भी कोई देश दूसरे मुल्को पर 
आथिक दृष्टि से आश्वित रह सकता है, लेकिन इस तरह की चीज को 
मुलम्मे के साथ यह कहा जाता हैं कि उनके बीच सास्क्ृतिक और आर्थिक 
सबध हे । 
हम कभी-कभी गाव की आत्म-निर्भरता की बात करते है।इस सवाल 
"को विक्रेद्रीकरण के विचार से सयुकत कर देता ठीक नही है, हौलाकि 
यह उसका अग हो सकता है। मेरा खयाल है कि यद्यपि अधिक सीमा 
तक विकंद्रीकरण वाछनीय है, लेकिन अगर उसकी वजह से हम 
उत्पादन के पुराने और रूढिवादी तरीकों से ही चिपके रह जाय, तो 
उसका साफ-साफ मतलब यह होगा कि हम उत आधुनिक तरीकों का 
इस्तेमाल नही करेगे, जिनसे पश्चिम के कुछ देशो मे जर्व॑दस्त भौतिक 
विकास हुआ है। मतलब यह कि हम गरीब के गरीब बने रह जायगे। 
यही नहीं, बल्कि हम वढती हुई आबादी के दवाव के कारण और भी 
ज्यादा गरीब हो जायगे । हम शक्ति के नये साधनों का प्रयोग करे, जो 
हमे विज्ञान से हासिल हुए हैं। इसके सिवाय गरीबी के इस दुश्चक्र से 
वाहर आने का मुझे कोई रास्ता नही दिखलाई देता । गरीब होने की 
वजह से हमारे पास इतनी पूजी नही वची है कि हम उसका विनियोजन 
कर सके । इसलिए हम लगातार गरीबी मे इवते जारहे है । 
हमे शक्ति और आधुनिक तरीकों से उपलब्ध नये साधनों से फायदा 
उठाकर इस वाधा को पार करना है । लेकिन ऐसा करने मे हमें बुनियादी 
मानव-तत्व को, और इस वात को हरगिज नही भुला देना चाहिए कि 


पृष्ड भसारताय खथानंद स गस्टसाजवबाद 








नमारा “कलनकनवा०+ कलम, “सियककनलक29- टममपुसग-नमनाबममधा.. >> के जाग बह घ्ः्स्मया 3 अरब. के 
हमारा मंच क्ति का दिक्तलास करना न आर व्सनानत्ता छा कन 
क्रदा हे | हम जगा के चत्तक झार आव्यात्मक्त पहलुआ का नहा 











एसा जादू नहा हू कि उसे अयना लेने पर अचानक गरीबी नूत्म क्री जायगा 
बीर न््बाहाला चंद जायाा | सच्वह्नाला का उक्त मात्र सास्चा काउ अुस 
हैं, रप्ट्रि शा उत्तादवता नद्वाद्ध कन्ना हू आर उसक उत्तादन के न्याथा- 
चत दंदवार का व्यहत्या करना ह। बहन सारा ध्रात॒या लम्चा भार 








मुठ्कि न हू | एक एस चल्क मे जिसका विक्ञास चबतलत हा चरम हजा ह. 
जीवादी तरीके से कोई हा मकसद ज्ञासिल ऋरन ाः डे 4 मिफं 
इजावादा तर्क व काइई मकसद ह्ासिय करना मुाब्ज्य हू | सफक 
नी: 4 पक का, 5: री के “कद किया जि 
समाजदादा तन्ाक पर जायाजत टद्ाप्टक:ण ऊपदा व नक हा त्म मजदूत 


आग र ब-__गूक गा खदार न ऋचा न _सराकलसानआ- अबकी विश ज 2 ००-म नम ७. [लाकि अल रत जे भर 8 ह००% बाबा फी स्सयज 
लार लगादार दस्क्‍चका कर सकन है ह्ालाक उससे भा काफ़ा सम 
चानन 


जायगी तो उमके दौरान हमारी 





इसके लिए जानवाजन बवहुत्त जहूरा हूं, देय कवि एसा ते हाथ पर हलार 
न्पा। मित्त साधना का काफा दबरदादा ॥! आयाजव का मतलदघ प।र- 
याद्चाओआ अथवा यांजनाओआ का इकट्ठा कर दना नहा वाल्क त्तरतका 


लियाद और रणज्वार को हृ्तसर बनाना |, पाक हर पहलू स समाज 
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बागे बंद । भारत के ऊितने हा चद्े-वबच इलाकों मे $ 3 पी लिक गरादबा के 
भवकर समस्या हु, हालाक्ि सामान्य गरीबी कुछ हद तक सारे मुल्क में 
पाई जाती है | हमारे सामने हमेशा एक मुड्किल चुनाव करने को समस्या 
। सोचना यह है कि कप हम कुछ चने-चनाए और सविवाप्राप्त क्षेत्रों 
बढाने पर ही अपने प्रयासों को केद्वधित करे और इस समय 

छोड दे या साथ-साथ गरीब इलाकों को भी विकसित 
विभिन्न प्रदेशों के वीच किसी तरह की असमानता ना 
रहे या कम होती जाय । हमे इन दोनों के वीच का रास्ता निक्नाल लेन 
है, जौर एक सनन्वित राष्ट्रीय योजना तेयार करनी हैं । वह राप्ट्री 
योजना किसी कठोर नही होनी चाहिए । किसी रूढि पर 
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उसे आधारित करना ठिक नही, वल्कि उसका निर्माण मौजूदा तथ्यों 
और स्थितियो को ध्यान मे रख कर ही होना चाहिए। मेरा खयाल है 
कि उसे कई क्षेत्रों मे निजी उद्योगो को भी बढावा देना चाहिए । खास- 
तौर पर आज के भारत मे, हालाकि यह निजी उद्योग-क्षेत्र भी अनिवायें 
रूप से राष्ट्रीय योजना के अनुकूल होना चाहिए और उस पर उतनी 
रोक-धाम अवश्य होनी चाहिए, जितनी जरूरी हो । 

भूमि-सुधारों का एक खास महत्व है, क्योकि इनके बरगेर, खासतौर 
प्र भारत जैसे उचे घनत्ववाले देश मे, खेती की उत्पादिता मे कोई 
वडा सुधार नही हो सकता । लेकिन भूमि-सुधारों का असली मकसद 
इससे भी ज्यादा गहरा है | इनका उद्देश्य एक स्थिर समाज के प्राने' 
वर्गीय ढाचे को भग करके उसे नया रूप देना है । 

हम सामाजिक सुरक्षा चाहते है, लेकिन हमे यह मजूर करना होगा 
कि सामाजिक सुरक्षा सिर्फ उसी हालत मे सभव है, जब कुछ ह॒द तक 
विकास हो चुका हो । अन्यथा, न तो हम विकास ही कर सकते है, 
और न हमे सामाजिक सुरक्षा ही हासिल हो सकती है । 

जाहिर है कि आखिरकार मानव प्राणियों की क्षमता और गणो 
का ही महत्व है । भनुष्य ही किसी राष्ट्र की सपदा और उसकी सांस्क्ष- 
तिक उन्नति का निर्माता है। इसलिए तालीम और स्वास्थ्य का महत्व 
बहुत अधिक है, ताकि मानव प्राणियों मे आवश्यक गुण उत्पन्न किया 
जा सके। इस मामले मे भी साधनों की कमी से हमारे सामने कठिनाइया 
है, लेकिन, फिर भी, हमे हमेशा याद रखना है कि सिर्फ सही किस्म की 
तालीम और अच्छे स्वास्थ्य से ही किसी देश के आथिक, सास्क्ृतिक 
और आध्यात्मिक उत्थान की बुनियाद का निर्माण होता है । 

इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य, अल्पकालीन और दीर्घ- 
कालीन, दोनो ही होना चाहिए । दीर्घकालीन उद्देश्य हमारे सम्मुख सच्ची 
तस्वीर पेश करता है । उसके बर्गर, अल्पकालीन आयोजन बिल्कुल फिजूल 
होगा । और हम ऐसी जगह पहुच जायगे जहा अधेरा ही अघेरा होगा । 
इसलिए आयोजन हमेशा पूर्वकल्पित आयोजन होगा और उसके समक्ष वे 
सभी भोतिक मकसद होगे, जिनके लिए इस समय हम प्रयन्तशील है । 
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दूसरे शब्दों मे, यह एक भौतिक भायोजन होगा, हालाकि वित्तीय साधनों 
और आधथिक परिस्थितियों से वह जाहिरा तोर पर सीमित होगा । 

इस समय भारत के सामने जो मसले पेश है, वे कुछ ह॒द (तक दूसरे 
देशो मे भी मौजूद है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम वात यह है कि उन 
मे कुछ ऐसी नई समस्याएं भी है, जो अपना सानी नही रखती या इति- 
हास में उनका कोई हृष्टात नही मिलता । औद्योगिक दृष्टि से विकसित 
देशो में भूतकाल मे जो कुछ हुआ है, वह हमारे लिए आज की स्थिति मे 
कुछ विशेष महत्व नही रखता । दरअसल, आज जो देश विकसित है, 
वे भूतकाल मे भी आज के भारत को अपेक्षा अच्छी हालत मे थे 
ओऔद्योगीकरण शुरू होने के पहले भी उनकी प्रति-व्यक्ति आय भारत से 
ज्यादा थी । इसलिए, पश्चिमी अर्थशास्त्र उपयोगी होने के बावजूद, 
हमारी आज की समस्याओो की दृष्टि से बहुत कम महत्व रखता है। 
यही बात माक्सवादी अर्थ्रास्त्र पर भी लागू होती है, हालाकि आर्थिक 
प्रक्रियाओ प्र वह काफी रोशनी डालता है। फिर भी, दोनो आज के 
लिए पुराने ही है। इसलिए हमे दूसरो की मिसालो से फायदा उठाते हुए 
अपने तरीके से सोचना है और ऐसे रास्ते निकालने है जो खुद हमारे 
हालात के लिए उपयुक्त हो । 

अपने मसलो के इन आर्थिक पहलुओ पर विचार करते समय हमे 
हमेशा शातिमय साधनों के बुनियादी दृष्टिकोण को याद रखना होगा, 
ओर शायद हम प्राणशक्ति के पुराने वेदाती आदर्श को भी दृप्नरिगत रख 
सकते है जो दरअसल, इस दुनिया की हर वस्तु का आतरिक आधार है। 


परिशिप्ठ-- ख 
ओद्योगिक नीति-प्रस्ताव 


भारत सरकार, नई दिल्‍ली, ३० अप्रैल, १९५६ 

सख्या ६१/सी एफ/४प--भारत-सरकार ने ६ अप्रैल, १६४८ के 
अपने प्रस्ताव में वह नीति प्रस्तुत की है, जिस पर वह औद्योगिक क्षेत्र में 
चलना चाहती है । प्रस्ताव मे कहा गया है कि अर्थ-व्यवस्था के लिए 
उत्पादन में ढृद्धि और न्यायोचित वितरण करना जरूरी है और बताया 
गया है कि राज्य को उद्योगो के विकास में उत्तरोत्तर सक्तिय-योग देना 
चाहिए । उसमे निर्धारित किया गया कि हथियार और गोला-बारूद, 
आणविक-शक्ति और रेल-परिवहन तो केद्रीय-सरकार के एकाधिकार में 
रहेगे ही, उनके अलावा छह बुनियादी उद्योगों के क्षेत्र मे नये प्रयास 
स्थापित करने की जिम्मेदारी एकमात्र राज्य की होगी, सिवाय उस 
अवस्था मे जब राज्य खुद राष्ट्रीय हित में निजी उद्योग का सहयोग 
हासिल करना जरूरी समझे | शेप औद्योगिक क्षेत्र निजी प्रयास के लिए 
छोड दिया गया था, हालाकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य 
भी इस क्षेत्र मे उत्तरीत्तर भाग लेगा। 

२ औद्योगिक-नीति सवधी इस घोषणा को हुए आठ साल का समय 
गुजर चुका है। इन वर्षो मे भारत में अनेक परिवर्तत और घटनाएं हुई 
हैं। भारत का सविधान स्वीकृत हुआ है, जो कतिपय बुनियादी अधिकारो 
की गारठी देता हैं और राज्य-नीति के निर्देशक-सिद्धातो का बखान 
करता है । आयोजन-व्यवस्थित आधार पर हुआ है और प्रथम पचवर्षीय- 
योजना हाल में पूरी हुई है। ससद ने समाजवादी ढग की समाज- 
व्यवस्था को सामाजिक और आश्िक-नीति का लक्ष्य स्वीकार किया है । 
इन महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण जरूरी हो गया है कि औद्योगिक-तीति 
को फिर से प्रकट किया जाय, खासकर इसलिए भी कि दूसरी पच- 
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वर्षीय-योजना शीघ्र ही देश के सामने पेश की जायगी | यह नीति 
सविधान मे निर्धारित सिद्धातो, समाजवाद के लक्ष्य और इन वर्षो में 
प्राप्त अनुभवों के अनुसार होगी । 

३, भारत के सविधान ने अपनी भूमिका मे, घोषित किया है कि 
वह अपने समस्त नागरिको के लिए 

सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, 
विव्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्नता, 

दर्ज और अवसर की समानता, और व्यक्ति की गरिमा और 
राष्ट्र की एकता कायम रखते हुए उन सब में भाईचारे की स्थापना 
करना चाहता है । 

राज्य-तीति सबधी अपने निर्देशक सिद्धातों मे यह कहा गया है कि 

“राज्य अपनी शक्ति भर ऐसी समाज-व्यवस्था की स्थापना और 
सरक्षण द्वारा लोगो का हित-साधन करेगा, जिसमे राष्ट्र-जीवन की हर 
ससथा सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय की भावना से प्रेरित 
होगी।'' 

“राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को इस प्रकार चलायेगा 

(क ) सब नागरिको को, स्त्रियों और पुरुषों को समान रूप से 
आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो, 

(ख) भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियत्रण इस तरह विभा- 
जित किया जाय कि सामूहिक हित की सर्वोत्तम ढंग से पूति हो सके , 

(ग) आशथिक प्रणाली का सचालन ऐसा न होकि सपत्ति और 
उत्पादन के साधनों का सामूहिक हित के विपरीत केद्रीयकरण हो , 

(घ) स्त्रियो और पुरुषो को समान काम मिले । 

(ड) पुरुष भर महिला-मजदूरो के स्वास्थ्य और शक्ति और 
बच्चो की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो और नागरिको को आशथिक 
आवश्यकताओ से बाध्य होकर ऐसे व्यवसाय न अपनाने पडे जो उनकी 
आयु और शक्ति के लिए अनुपयुक्त हो, 

(च) बाल-अवस्था और जवानी को शोषण एवं नैतिक और 
भौतिक हामि से बचाया जाय ।” 
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४, इन बुनियादी और आम सिद्धातो को अधिक निश्चित दिशो उस 
समय मिली जब ससद ने दिसबर १६५४ में समाजवादी ढंग की समाज- 
व्यवस्था को सामाजिक और आशथिक-नीति का लक्ष्य स्वीकार किया । 
यह औद्योगिक-नीति और अन्य नीतिया इन सिद्धातो और निर्देशों के 
अनुसार चलनी चाहिए । 

५ इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, यह जरूरी होगा कि 
आर्थिक विक्रास की गति को तेज किया जाय और ओद्योगीकरण 
शीघ्रता से किया जाय, खासकर भारी उद्योगों और मशीन-निर्माता 
उद्योगी का विकास किया जाय, राजकीय भ्ोद्योगिक क्षेत्र का विस्तार 
किया जाय और एक बड़े और विकासशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण किया 
जाय । इससे आम जनता के लिए लाभदायी रोजगार के अवसर बढाने 
ओर उसके जीवन्न-मान और काम को परिस्थितियों को सुधारने के 
आधिक आधारो का निर्माण होगा । उतना ही जहूरी यह भी है कि आय 
और सपत्ति की वर्तमान विषमताओ को कम किया जाय ओर विभिन्न 
क्षेत्रों मे मुद़ी भर लोगो के हाथो मे आथिक शक्ति के कंप्रीयकरण बौर 
निजी एकाधिकारों को रोका जाय । तदनुसार राज्य नये औद्योगिक 
सस्थान कायम करने और परिवहन सुविधाओ का विकास करने की 
5त्तरोत्तर प्रमुख ओर प्रत्यक्ष जिम्मेदारी अपने सिर पर लेगा | वह 
अधिकाधिक पैमाने पर राजकोय व्यापार को भी शुरुआत करेगा। साथ 
ही, देश की विकासशील अथं-व्यवस्था के सदर्भ में आयोजित राष्टीय- 
विकास की एजेंसी रूप मे निजी औद्योगिक क्षेत्र को विकास और विस्तार 
का अवसर मिलेगा | जहा सभव हो, सहकारिता के सिद्धात पर अमल 
किया जाय और निजी क्षेत्र के कामो के सत्तत बढ़ते हुए अनुपात का 
सहकारी आधार पर विकास किया जाय | 

६ समाजवादी ढग की समाज-व्यवस्था को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार 
कर लेने और आयोजित एवं शीघ्र विकास की आवश्यकताओ को ध्यान 
में रखते हुए बुनियादी और सुरक्षा-सबत्री महत्वपूर्ण उद्योगों अथवा 
सार्वजनिक उपयोग की सेवाओ सबधी उद्योगो को राजकीय क्षेत्र में 
चलाया जाय । ऐसे उद्योग, जो जरूरी है और जिनमे बडी मात्रा से 
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पूजी लगाना होगा, और वर्तमान परिस्थितियों में राज्य ही उसकी 
व्यवस्था कर सकेगा, उन्हे भी राजकीय क्षेत्र मे ही रहना होगा । इस- 
लिए राज्य को व्यापक क्षेत्र में उद्योगों के भावी विकास की प्रत्यक्ष 
जिम्मेदारी लेनी होगी । फिर भी कुछ मर्यादाए है, जिनकी वजह से इस 
समय राज्य को वह क्षेत्र बता देना होगा, जिसमे वही भावी-विकास के 
लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा और उन उद्योगो का चुनाव करना होगा, 
जिनके विकास में वह प्रमुख भाग लेगा । योजना-आयोग के परामर्श 
से, समस्या के सव पहलुओ पर विचार करने के वाद भारत-सरकार 
ने हरेक उद्योग मे राज्य के सभावित योग को ध्यान मे रखते हुए उद्योगों 
को तीन श्रेणियों मे विभक्‍त करने का फैसला किया है। ये श्रेणिया कुछ 
ह॒द तक एक-दूसरे के क्षेत्र मे दखल देगी, और बहुत अधिक कंठोरता 
लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हो सकती है। कितु बुनियादी सिद्धातों और 
लक्ष्यों को हमेशा ध्यान मे रसना होगा और आगे उल्लिखित आम 
हिदायतो पर अमल करना होगा। यह भी याद रखना होगा कि राज्य 
किसी भी प्रकार के औद्योगिक-उत्पादन को हाथ मे ले सकता है । 

७, पहली श्रेणी में ऐमे उद्योग होगे, जिनके भावी-विकास की 
जिम्मेदारी एकमात्र राज्य की होगी । दूसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग होगे, 
जो उत्तरोत्तर राज्य के स्वामित्व में चलेंगे, और जिनमे राज्य नये 
औद्योगिक सरथान स्थापित करने मे आमतौर पर पहल करेगा, कितु 
जिनमे निजी उद्योगपतियो से राज्य के प्रयास से प्रक बनने की अपेक्षा 
रखी जायगी । तीसरी श्रेणी मे शेष सब उद्योग होगे और उनका भावी 
विकास आमतौर पर निजी क्षेत्र की पहल और प्रयास पर छोड दिया 
जायगा । 

८ पहली श्रेणी के उद्योगो को इस प्रस्ताव की (सूची-क ) मे शामिल 
किया गया है। इन उद्योगों मे सभी नई ईकाइया केवल राज्य स्थापित 
करेगा। वे ईकाइया अपवाद होगी, जिन्हे स्थापित करने की मजूरी पहले 
से निजी क्षेत्र को दी जा चुकी हे । भगर राष्ट्रीय हित भे जरूरी होगा 
तो मौजूदा निजी स्वामित्व मे चल रही ईकाइयो का विस्तार किया जा 
सकेगा अथवा नयी ईकाइयो की स्थापत्रा मे राज्य निजी प्रयास का सह- 
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योग हासिल कर सकेगा । कितु रेल और वायुयान “ 
और गोला-बारूद और अशु-शक्ति उद्योगों को केद्रीय बेर 
घिकार मे विकसित किया जायगा । जब कभी निजी-प्रयास से सहयोग 
जरूरी होगा, उद्योग की पूजी में प्रमुख हिस्सा लेकर अथवा अन्य प्रकार 
से राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उस औद्योगिक ईकाई की नीति का 
निर्देशन और कार्य-सचालन करने की उसे आवश्यक सत्ता प्राप्त हो 
जाय । 

६ दूसरी श्रेणी मे वे उद्योग होगे, जिनकी गणना (सूची-ख)मे की 
गई है। भावी विकास की गति तेज करने की दृष्टि से, राज्य इन 
उद्योगों में नई ईकाइया स्थापित करेगा। साथ ही निजी उद्योगपतियों 
को अपने-आप या राज्य की हिस्सेदारी में इस क्षेत्र मे विकास का मोका 
दिया जायगा । 

१० शेष सब उद्योग तीसरी श्रेणी मे आयगे और यह आशा की 
जाती हैकि आमतौर पर उनका विकास निजी क्षेत्र की पहल और 
प्रयास से हो, अवश्य ही राज्य को यह स्वतत्रता होगी कि वह इस श्रेणी 
भे भी किसी उद्योग की शुरुआत कर सके । राज्य की यह नीति होगी 
कि पंचवर्षीय योजनाओ मे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन उद्योगों 
के विकास के लिए सुविधाए ओर प्रोत्साहन दे । इसके लिए राज्य 
परिवहन, बिजली और अन्य सेवाओं का विकास करेगा और कर- 
सवधी और अन्य उचित कदम उठायगा। राज्य ऐसी सस्थाओं के 
निर्माण में योग देता रहेगा जो इन उद्योगो को वित्तीय सहायता देगी 
और औद्योगिक ओर कृषि-कार्यो के लिए सहकारी भाधार पर सगठित 
उद्योगो को विशेष सहायता दी जायगी। उपयुक्त मामलों मे, राज्य 
निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता भी दे सकता है। इस प्रकार की 
सहायता, विशेषकर जब सहायता की राशि काफी बडी हो, प्रधानत: 
उद्योग के साधारण हिस्से खरीदकर दी जायगी, हांलाकि कुछ मदद 
कंपनी के बॉण्ड खरीद करके भी दी जा सकती है । 

११. निजी क्षेत्र के औद्योगिक सस्थानो को लाजमी तौर पर राज्य 
को सामाजिक और आशिक नीति के दायरे मे अपना स्थान लेना होगा 
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और वे औद्योगिक (विकास और नियत्रण) कानून और अन्य सबधित 
कानूनों के नियत्रण और नियमन में रहेंगे । कितु भारत सरकार मानती 
है कि आम तौर से इन उद्योगो को राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों और 
उद्देश्यों के अनुसार अपने विकास की यथासभव अधिक-से-अधिक 
स्वतत्रता दी जाय । जहा एक ही उद्योग मे निजी और राजकीय दोनो 
के स्वामित्व मे चलनेवाली ईकाइया हो, वहा राज्य की यह नीति 
जारी रहेगी कि उन दोनो के साथ निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव 
के व्यवहार किया जाय । 

१२ उद्योगों को श्रेणियों मे विभकत करने का यह मतलव नहीं है 
कि उन्हें किसी चुस्त चौखट मे रख दिया गया है। जनिवायंत ऐसा 
क्षेत्र तो होगा ही, जिसमे एक श्रेणी का उद्योग दूसरी श्रेणी मे जा सकेगा, 
बल्कि राजकीय और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के मध्य काफी मात्रा में 
गठबंधन भी होगा । अगर आयोजन की आवश्यकताओं के लिए जरूरी 
होगा और अन्य महत्वपूर्ण कारण होगे तो राज्य ख-मेणी मे शामिल नही 
हुए किसी भी उद्योग को शुरू कर सकेगा । उपयुक्त मामली मे, निजी 
स्वामित्व मे चलनेवाली ईकाइयो को क-सूची मे शामिल किसी वस्तु 
को अपनी खुद की जरूरत पूरी करने या उप-उत्पादन के रूप में तैयार 
करने की इजाजत दी जा सकती है | अगर निजी स्वामित्व मे चलने- 
वाली छोटी ईकाइया छोटी मोटर, नौकाए अथवा अन्य हलके जलवाहन 
बनाये और स्थानीय जरूरतों के लिए और लघु खनिज कार्यो के निमित्त 
बिजली पेंदा करे तो सामान्यत इस पर कोई रोक नहीं होगी। इसके 
अलावा राजकीय क्षेत्र के भारी उद्योग हलके पुर्«जों को अपनी कुछ 
जरूरते निजी क्षेत से हासिल कर सकते है और इसी प्रकार निजी क्षेत्र 
अपनी अनेक जरूरतो के लिए राजकीय क्षेत्र पर निर्भर कर सकता है । 
यही सिद्धात और भी अधिक जोर के साथ बडे और लघु उद्योगो के 
आपसी सबधो पर लाग होगा । 

१३ भारत सरकार, इस सदर्भ मे, राष्ट्रीय अ्थे-व्यवस्था के विकास 
में कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योगो के योग पर जोर देगी। जिन 
समस्याओं को तत्काल हल किया जाना है, उनमे से कुछ के बारे में 
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इन उद्योगों मे कुछ विशेष सुविधाएं मौजूद है । वे तुरत बड़ी सख्या में 

लोगो को रोजगार देते है, वे राष्ट्रीय आय को अधिक न्यायोचित 

आधार पर वितरित करने का उपाय प्रस्तुत करते हैं और पूजी और 

कार्यकुशलता सबधी ऐसे साधनों का उपयोग सभव बनाते है, जो 

अन्यथा वेकार पड़े रह सकते है । शहरो के अनियोजित विस्तार से 

जो समस्याएं पंदा होती है, उनमे से कुछ को सारे देश मे औद्योगिक 
पादन के लघु केन्द्रों की स्थापता करके टाला जा सकता है। 

१४ राज्य कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों को मदद देने की नीति 
पर चल रहा है। इसके लिए वह बडे उद्योगों के उत्पादन की मात्रा 
पर प्रतिव् लगाता है, दोनो पर भिन्‍न तरीके से कर लगाता है, और 
प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान देता है । जहा कही जरूरी होगा, ऐसे कदम 
उठाये जाते रहेंगे, फितु राज्य की नीति का उद्देश्य यह होगा कि 
विकंद्धित क्षेत्र रवावलबी बनने की पर्थाप्त शक्ति हासिल कर ले और 
उराका विकास बडे उद्योगों के साथ समन्वित हो जाय । इसलिए राज्य 
लघु उत्पादन की प्रतियोगी णक्ति को बढाने के लिए अधिकाधिक कदम 
उठायेगा । इसके लिए यह जरूरी है कि उत्लादन-तकनीक में निरतर 
सुधार किया थाय और उसे आधुनिक बनाया जाय, और परिवर्तेन को 
उस तरह नियन्नित किया जाय कि जहातक सभव हो, तकनीकी वेकारी 
उत्पन्न न हो । तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा उपयुक्त कार्य-स्थान 
का अभाव और ओजारो की मरम्मत एवं उन्हे ठीक हालत में रखने की 
सविधाए लप उत्पादको के मार्ग की कुछ मख्य कठिनाइया है । इन कमियों 
दे दर करने के लिए जौद्योगिक बस्तियों और ग्राम सामदायिक उद्योग- 

गृहा की स्वापना करके एक कदम उठाया गया है। गायों भे दिजली 
परचाने से और बिजली ऐसी कोमत पर सलभ दरने से जिसे श्रमिक 
अदा पार सके एप उत्यादकाी को णाफीा मदद मभिलेगी। भौद्योगिक्क 
सहयाती समिनियों के बदन से लघ उत्पादन सवधी अनेझ कामों को 
पी गदद मिनेगी । ऐसे सटजारी समठयो को हर प्रकार से मदद दी 
जाय बार राय कुटार, याम और दपु उदोगो के विकास के विए 
निरसर ध्यान दें । 
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१५ उद्योगीकरण से देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से लाभ 
पहुचे, इसके लिए यह जरूरी है कि विभिन्‍न क्षेत्रों के विकास-स्तरो की 
विषमताओ को उत्तरोत्तरकम किया जाय । देश के विभिन्‍न भागों में 
उद्योगो का अभाव बहुधा इसलिए है कि वहा आवश्यक कच्चा माल 
ओर अन्य प्राकृतिक साधन उपलब्ध नही है । कुछ क्षेत्रों मे उद्योगो 
की भीड इसलिए है कि उनमे बिजली, पानी और परिवहन को 
सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है, जिनका उन क्षेत्रों में विकास किया 
गया है । राष्ट्रीय आयोजन का एक उद्देश्य यह है कि जो क्षेत्र अभी 
ओद्योगिक हृष्टि से पिछडे हुए हैं मथवा जहा रोजगार के अवसर उपलब्ध 
करने की अधिक जरूरत है, वहा ये सुविधाएं वरावर सुलभ की जाय ॥ 
अवश्य ही यह देखना होगा कि उद्योगों का स्थान अन्यथा उपयुक्त हो । 
हर क्षेत्र को औद्योगिक और कृपि-व्यवस्था के सतुलित और समन्वित 
विकास से ही सारा देश उच्चतर जीवन-मान हासिल कर सकेगा । 

१६ अआद्योगिक-विकास के इस कार्यक्म को अमल में लाने के लिए 
देश को बडी सख्या मे तकनीकी ओर प्रवध-कमंचारी त्ेयार करने होगे। 
राजकीय क्षेत्र के विस्तार की तेजी से वटती हुई जरूरतों को पूरा करने 
और ग्राम तथा लबु-उद्योयों के विकास के लिए राजकीय सेवाओं मे 
योग्य-प्रवधक और तकनीकी दल स्थापित किये जा रहे है । देख-रेख क रने- 
वाले कर्मचारियों की कमी को दूर करने, राजकीय और दोनो प्रकार के 
उद्योगो में बड़े पैमाने पर उम्मीदवार प्रशिक्षित करने की योजनाओं पर 
अमल करने तथा विश्वविद्यालयों और अन्य सस्थाओं में व्यावसायिक 
प्रवच की जिज्षा-सुविधाओ का विस्तार करने के लिए भी कदम उठाये 
जा रहे है। 





१७ यह जरूरी है कि उद्योग मे फ्राम करनेवाले सब लोगो को” 
उचित सुविववाए और प्रोत्वाहत दिया जाय । मजदूरों की रहन-सहन 
ओर काम की परिस्थितियों भे सुधार किया जाय और उनकी कार्ये- 

कुशलता का मापदड ऊचा किया जाय । औद्योगिक प्रगति के लिए यह 
बहुत जरूरी है कि औद्योगिक गाति वनी रहे । समाजवादी लोकतत्न में 
मजदूर विकास के सामूहिक काम मे साकीदार होता है और उसमे उसे 
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उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए । औद्योगिक संबंधों का नियमन करने के 
लिए दुछ कानून बनाये गये है और प्रवधक और मजदूर दोनों अपनी 
जिम्मेदारियों को अधिकाधिक सममभते जा रहे है और इसके फलस्वरूप 
सामूहिक दृत्तिकोण का विकास हुआ है। सयुक्त परामर्थ की व्यवस्था 
होनी चाहिए और जहा कही सभव हो, श्रमिकों और तकनीक जानने- 
वालों को उत्तरोत्तर प्रवध मे भागीदार वनाना चाहिए। इस विपय मे 
राजकीय क्षेत्रों को उदाहरण उपस्थित करना होगा । 

१८ उद्योग और व्यापार के क्षेत्र मे राज्य के अधिकाधिक हिस्सा 
लेने के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण टो गया है कि उन कामी को किस 
तरह चलाया जाय और कंसे उनका प्रवध किया जाय । यदि उन उद्योगों 
को कामयाय बनाना है तो निर्णय जरदी तेने होने और जिम्मेदारी स्वीकार 
वारने दी तयारी रुपनी होगी | इसके लिए, जहा भी सभव हो, सत्ता को 
विफंद्रित छिया जाय और उनऊा प्रवध व्यादसाथिक आाधार पर चलाया 
याय । यह आया की सायसी दि राजजझीय उद्योग राज्य के राजस्व में 
गदि करें और नये छेथों गे अधिम्न बिझास के लिए साधन उपलब्ध करे । 
वितु एन डयोंगो में कनी-बर्भा नुकसान हो सकता है। राजकीय उद्योगों 
गत्पावम उनके रापुण परिणामी से करना होगा जौर उन्हे अपने 


ब साई ि 
फाय-सदारन ने ययामभद अधिदा-एे-श्रधिंक सचनमता मिगनी चाहिए । 


६ भारतीय संयोजन में समाजवाद 
सूची--क 


हथियार और गोलाबारूद तथा सुरक्षा सामग्री की अन्य चीजे । 
आणविक घणक्तति । 

लोहा और इस्पात । 

लोहे और इस्पात की भारी ढलाई और निर्माण । 

५ लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए, खानो की खुदाई के लिए, 
मगीनी औजार बनाने के लिए और केद्रीय-सरकार द्वारा निदिपष्द ऐसे 
अन्य बुनियादी उद्योगों के लिए भारी सयत्र और मशीनरी । 

६ भारी चिदह्यत सयत्र, जिम्मे बडे जलीय और वाप्प टरबाइन 
भी झामिल हैं । 

७ कोयला और नूरा हल्का कोयला (लिगनाईट 

८ खनिज तेल । 

६ कच्चे लोहे, मंगेनीज, क्रोम, जिप्सम, गधक, सोने और हीरे का 
खनन । 

१०. तावे, सीसे, जस्ते, टिच मोलिवडिनम और वुलफ्राम । 

११. आणविक शक्ति (उत्पादन और उपयोग नियत्रण) आदेश 
१६४५३ को सूची में निर्दिष्ट खनिज । 

१२ वाबुयान । 

१३. वायुयान परिवहन । 

१४. रेल परिवहन । 

१५ जहाज निर्माण । 

१६ टेलिफोन और टेलिफोन तार, टेलिग्राफ (तार) और वेतार 
यत्र (रेडियो सेटो को छोडकर ) । 

१७ बिजली उत्पादन और वितरण 


6 6० >0 “७ 


सूची--ख 


१ अन्य सव खनिज, निम्न खनिजों को छोडकर जँसा कि खनिज 
एरियायत नियम १६४६ की धारा ३ में बताया गया है 


है ० ५ 
रा 
हि 
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२ एल्युमीनियम ओर अन्य अलोह धानुए, जो क-सूची में शामिल 
नही हू । 


श् 


हि 
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सशीनी आऔजार । 
४ मिश्रित लोहा और औजारी इस्पात । 
५ रासायनिक उद्योगों के लिए जरूरी बुनियादी और मध्यम 
उत्पादन, जैसे दयाए, रग और प्लास्टिक । 
६ एटीवायोटियफ और दवाएं । 
रासायनिक खाद । 
८. झ्ात्रिम रवए। 
६ झोयले की गैस | 
१० रासायनिदा गुदा । 
६१ सउक परिवहन । 


तु हर पर ई- तटान-7? 
१२ समद्री परिवत्न । 


 क 


| 


परिशिष्ट--ग 


राज्य-पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 


' 


भाग चौथा अध्याय चौधा 
भारत की एकता 


अब हम अपने निर्दिप्न लक्ष्य के अतिम चरण पर पहुच गये है । राज्यो 
के पुनर्गंठन की समस्या से ऐसा तीद भावावेश उठ गया हैं और परस्पर- 
विरोधी दावे खड़े हो गये हैं कि वह सारी पृष्ठभूमि, जिसको आधार 
मानकर इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए, लुप्त या विलीन 
होने लगी हैं । अत. हमने अपने प्रस्तावों पर एक सत्तुलित दृष्ठि से 
विचार करने के लिए दो मौलिक तथ्यों पर जोर देवा उचित 
समझा है। पहला तथ्य यह है क्रि भारत के सभी राज्य, चाहे वह पुन- 
गंठित हो या न हो, भारत-सघ के बभिन्‍न अग हैं गौर रहेगे । भारत- 
सघ ही हमारी सच्ची राजनीतिक सत्ता है और वही हमारी राष्ट्रीयता का 
एकमात्र आधार नी है। दूसरा तथ्य यह हैं कि भारतीय सविधान केवल 
एक ही चायरिकता को मान्यता देता है जो सारे देश की जनता के लिए 
एक और सामान्य है और जिसके अतर्गत भारत भर मे सबको समान 
अधिकार व अवसर प्राप्त हैं । 

सभवत'*, यह जान पडेगा कि ऐसा कहकर हमने केवल एक सर्व॑विदित 
वात को दुहरा भर विया हैं। लेकिन यह मालूम होना चाहिए कि अगर 
इन महत्वपूर्ण तथ्यों की गृुत्यियो को समझा और पूर्णरूपेण स्वीकार कर 
लिया जाता तो क्षेत्र-वितरण की समस्या एक महाच और चिताजनक 
राष्ट्रीय समस्या के रूप मे नही बढ पाती । अपनी जाच के सिलसिले 
मे कई जगह हमे यह देखकर दु ख हुआ कि कुछ इलाको में एक प्रकार 
का सीमायुद्ध चल रहा हैँ | इस हन्द्व मे जाजादी की लड़ाई मे एक साथ 
लड़नेवाले सिपाही अब एक-दूसरे के विरुद्ध क॒दु विवाद मे डटे हुए है । 
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वह यायद यह भूल गये है कि राज्य एक ही राजनीत्तिक-शरोर के अग- 
प्र्म्म हैं और इस वजह से उनके आपसी क्षेत्रीय-पुनर्यठन का रूप 
विदेशी राज्यों के बीच होनेवाले रंगों के समान नहीं होना 
चाहिये। प्रादेशिकता और साप्रदायिकता की भावना को उत्तेजित कर 
लोगो को छ्ुब्ध करना, बड़े पमाने पर प्रद्रजन की ब्रमकी देना, भौर 
इस तरह की बाते करना कि यदि किसी भाषा-भाषी-वर्स को असगस 
प्रशासनिक ईकार्ट से बनाया गया तो उसका नेतिक-पततन और भीतिक- 
विनाश अनिवार्य है, तथा गोलपाठा, पारलकीमेटी, लश्यिना और 
अग्रतमर की घटनाओं जैसी सभी बाते लोगों मे समझा नौर सतुलन 
का अभाव जाहिर दारती है 
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नियमों को न केवल जन-सेवाओ मे प्रवेश करने के लिए ही, बल्कि ठेके- 
दारी देने, मछली पकडने, नाव चलाने, चुगी के पुलो, जगलो और आव- 
कारी की दृकानो के बारे मे अधिकार देने के लिए भी लागू किया जाता 
था । इस राज्य में अधिवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक श्तें भी 
ध्यान देने योग्य है । वे यह है--(क ) प्रार्थी का मकान उसी राज्य में 
हो | (ख) उसमे वह दस साल रहा हो । (ग) झत्यु तक उसकी उस 
राज्य मे ही रहने की प्रत्यक्ष इच्छा हो, ओर (घ) वह अपने पुराने 
अधिवास को त्याग दे। उसे इस बात से आंका जायगा क्रि प्रार्थी के 
मूल निवासस्थास पर कोई जमीन-जायदाद या स्वायं और लगाव है या 
नही और वह वहा बराबर जाता है या नही । 

हमारी राय मे इस प्रकार की शर्ते न केवल भारतीय सविधान के 
१५वें, १६वें और १६वें अनुच्छेदी के विरुद्ध हें, वल्कि भारतीय नाग- 
रिकता की भावना के मूल को ही नष्ट करती है। यद्यपि इन प्रतिवधो 
के विशुद्ध कानूनी पक्ष की जाच करना हमारा काम नही है, फिर भी 
हमे रत्ती भर भी सदेह नही है कि इनका मिला-जुला प्रभाव सविधान 
के अभिप्रायो का अतिक्रमण करता है । 

इस भाग के पहले अध्याय मे हम पहले ही यह प्रस्ताव कर चुके है 
कि सविधान के अनुच्छेद ३७ (अ) (१) के बतर्गत, कुछ राज्यों भे 
लागू निवास-नियमो को रह करके समुचित ससदीय कानून बना दिये 
जाय । 

इसके अतिरिक्त हमे वत्ताया गया है कि कुछ राज्य-सरकारो ने 
वाहरवालो के तिए सपत्ति-उपार्जव पर यद्यपि सिद्धात रूप मे कोई 
प्रतिबध नही लगाया, लेकिन व्यवहार मे ऐसे प्रतिबध लगा दिये है। 
स्पष्टत जहा कही भी इस प्रकार की प्रशासनिक कुदत्तिया विद्यमान हो, 
वहा उनका तुरत निराकरण किया जाना चाहिये, अन्यथा सयुक्त भारतीय 
नागरिकता की भावना अर्थहीन साबित होगी । 

कुछ दूसरे उपाय भी है, जिन्हे अगर लागू किया जाय तो हमे 
विश्वास है कि देश को एथकतावादी प्रद्धत्तियों पर अकुश लगाया जा 
सकेगा । साथ ही उनसे अखिल-भारतीय नीतियो को सही 
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ढग से क्रियान्वित करने मे अधिक अतर्राज्यीय सहयोग प्राप्त हो सकेगा । 

इस सबंध में हमारा पहला प्रस्ताव यह है कि जहातक हो सके 
अखिल-भारतीय सेवाओं की किसी भी श्रेणी में नये प्रवेशकर्ताओं 
में से ५० प्रतिशत व्यक्ति सबद्धराज्यों से बाहर के लिये जाय। हमें 
ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्य-सरकारो ने पहले ही से यह प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया है कि प्रतिवर्ष भारतीय-प्रशासन-सेवा मे प्रवेश करनेवाला 
एक नया सदस्य राज्य के बाहर से लिया जाय । हमे मिली हुई सूचना 
के अनुसार, यह परिणाम भारतीय-प्रशासन-सेवा भे कर्मचारियों के 
वापिक-नियोजन का करीब-करीव एक-तिहाई हिस्सा है । सिद्धात के 
अलावा इस बात को जिस रूप में स्वीकार किया गया है, उसमे इस तथ्य 
पर ध्यान नही दिया गया है कि भारतीय प्रशासन-सेवा के २५ प्रतिशत 
रिपत स्थान तरक्किया देकर भर दिये जाते है । अत. हमारा श्रस्ताव है 
कि ५० ग्रतिशतवाले हिसाव में वे स्थान शामिल न किये जाय, जो उस 
राज्य मे नीचे की नौकरियों मे तरक्की देकर भरे जाते है, और इस 
सिद्धात को अखिल-भारतीय सेवाओ पर लागू किया जाय । इस प्रकार 
का यत्न भी किया जाना चाहिये कि अखिल-भारतीय सेवाओं में राज्य 
के बाहर से भरती किये जानेवाले सदस्यों का अनुपात कर्मचारियों को 
केद्त मे डेपुटेशन पर भेजने आदि विधियों के द्वारा घटाया नही जाय । 

हम यह भी ठीक समभते है कि भारतीय प्रशासन-सेवा तथा भार- 
तीय पुजिस-सेवा के अतिरिक्त कुछ और अखिल-भारतीय सेवाए स्थापित 
की जाय | हमे ज्ञात हुआ है कि कुछ समय से यह वात केद्रीय-मं चालयो 
के विचाराधीन है कि कुछ खास तकनीकी विभागों के लिए कुछ अखिल 
भारतीय सवर्ग (कंडर) वने और विशेषत भारतीय इजीनीयर-सेवा 
फिर से चलाई जाय । महत्वपूर्ण विकास-योजनाओ को क्रियान्वित करने 
के सिलसिले मे केंद्रीय और राज्य-सरकारो को काफी निकट सहयोग 
करना पडता है | इस कार्य में तकनीकी जानकारो को सामान्य आधार 
पर भरती और प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है। यह भी जरूरो 
होता है कि उनकी दक्षता के स्तर सामान्‍य हो और उनमें यह सदभाव 
हो कि वे एक महत्वपूर्ण और सामान्य सवर्ग के पदाधिकारी 
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अत हम भारतीय इजीनियर-सेवा, भारतीय वन-सेवा और भार- 
तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-सेवा की स्थापना करने की सिफारिश 
करते है ।* 

अलग या सामृहिक रूप में असिल-भारतीय सेवाओ की स्थापना 
का ओऔचित्य यह है कि वे अफसर, जिनके सिर पर भविष्य में प्रञ्नासन 
का बोझ पडेगा, एक अखिल-भारतीय दृष्टिकोण अपना सके। लेकिन 
यदि अखिल-भारतीय सेवाओ के सदस्य ज्यादातर एक ही विभाग मे 
या केद्रीय-सरकार के पास डेपुटेशन में रखे जाने लगे, तो यह लाभ 
निरर्थक साबित हो जायगा । केंद्रीय-सरकार अखिल-भारतीय सेवाओ के 
सामले में पहले ही से जागरूक है और वह कमंचारियो की राज्यों मे 
बदली करने की नीति को नियमित रूप से लागू करने का प्रयत्न करती 
है । यह कहना कठिन है कि केद्रीय-सरकार ने जिस नियम को सिद्धात 
रूप में माना है, वह कहातक कार्य-रूप मे आसान रहता है । लेकिन 
हमने जिस ढाचे का प्रस्ताव किया हे, उसमे केंद्र और राज्यो के बीच 
कमंचारियो के बराबर तबादले का होते रहना और भी महत्वपूर्ण 
होगा । 

एक दूसरी बात जिस पर हम जोर देना चाहेगे, वह यह है कि 
परीक्षणकालीन प्रशिक्षण मे अखिल-भारतीय और केद्रीय सेवाओ में भरती 
होनेवालो के पाठ्यक्रम मे भारत का इतिहास, भूगोल, धर्म और रीति- 
नीति जैसे विषयो का ज्ञान अवश्य कराया जाना चाहिये। हम जानते 
है कि यदि प्रशिक्षणकाल को बढा दिया जाय तो भी इन विषयो का 
विस्तृत ज्ञान प्रदान करना सभव नही होगा । अधिक महत्व की बात 
यह है कि परीक्षा-कालीन कमंचारियो को प्रशिक्षण पुरा करने के समय 
मे अखिल-भारतीय हदृप्रिकोण अपना कर अपने-आपको आप्र, मराठा, 
तमिल या बगाली समभना भूल जाना चाहिए | आजकल विदृत् विद्यालयों 
में प्रादेशिक भापाओ को जितना महत्व दिया जाने लगा है उससे अवदय 
ही प्रादेशिकतावादी प्रह्धत्तियो का विकास होगा । इस प्रद्धत्ति का निरा- 





१. इस सिफारिश को भारत-सरकार स्वीकार कर चुकी हे । 
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करण करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये भो अखिल- 
भारतीय दृष्टिकोण पर जोर दे। हमे ज्ञात हुआ है कि हाल ही मे निर्णय 
किया गया है कि भारतीय प्रशासन-सेवा मे प्रवेश करनेवाले नये सदस्यों 
के पाठ्यक्रम मे पहली पचवर्षीय योजना का विस्तारपूर्ण अध्ययन 
सम्मिलित कर दिया जाय । हमारा सुक्ाव है कि इसके अतिरिक्त, 
भारत के इतिहास, भूगोल, धर्म और रीति-नीति का आवश्यक ज्ञान भी 
अखिल भारतीय तथा केद्रीय सेवाओ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया 
जाना चाहिए। 
अखिल-भारतीय और केद्रीय सेवाओ के सदस्यो के प्रशिक्षण के बारे 
में हमारा एक और सुझाव भी है । भारत सघ के सरकारी कामों के 
'लिए हिन्दी को क्रमश: मान्यता देना निस्‍स्सदेह राष्ट्रीय एकता का एक 
महत्वपूर्ण उपादान होगा । लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि हिन्दी के 
अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को भी अखिल-भारतीय और केद्रीय सेवाओ 
के प्रशिक्षण-कार्य क्रम में अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय । आजकल 
इसका अभाव पाया जाता है । भारत सरकार ने हाल मे एक नीति 
सबधी वक्‍तव्य अखिल-भारतीय सेवाओ में भरती के लिए भविष्य में 
-होनेवाली प्रतियोगी परीक्षाओ के माध्यम के विपय में प्रकाशित किया है। 
इसमे इस सुझाव का उल्लेख किया गया है कि हिन्दी बोलनेवाले क्षेत्रो 
के परीक्षार्थियों को हिंदी के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा मे योग्यता 
की परीक्षा पास करने को कहा जाय । भारत सरकार की नीति की 
तफसील आगे चलकर निश्चित की जायगी। हम केवल इतना ही सुकाव 
देना चाहते है कि यह सिद्धात केद्रीय' सेवाओ पर भी लागू किया जाना 
चाहिए, और हम कहता चाहेगे कि इस सुझाव पर अमल सेवा-कर्म- 
चारियो को एक राज्य से दूसरे राज्य मे बदल सकने के लिए भी आव- 
इ्यक है । हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भारतीय भाषा दक्षिण भारत की 
कोई भाषा हो, तो अच्छा है । 
शासन के प्रमुख अवयवों का गठन इस प्रकार करना चाहिए कि 
उनसे जनता में विश्वास पेदा हो और प्रादेशिकतावादी प्रद्धत्तियों पर 
“रोक लगे । इस वात को ध्यान मे रखते हुए हम यह प्रस्ताव करेगे कि 
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प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्‍्यायावीशों का एक-तिहांई भाग उस राज्य के 
बाहर से लिया जाय। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में निस्सदेह 
व्यावसायिक अनुभव और योग्यता ही सर्वप्रमुख कसौटी होनी चाहिए । 
लेकिन हमने जो सुभाव विये हे उनके आधार पर न्यायाधीज्ो की 
नियुक्ति का वरण-क्षेत्र और भी वडा हो जायगा | साथ ही उसमे एक 
यह भी अच्छाई होगी कि न्‍्यायाधिकारी वर्ग के ऊचे पदो पर नियुक्ति 
यथासभव उन्ही सिद्धातों के अनुसार होने लगेगी, जिनके अनुसार प्रभास- 
निक सेवा की होती है । 

जसा हम पहले ही कह चुके है, हिंदी को क्रश सघ के राजकीय 
कार्यो के लिए अपनाना देश की एकता के लिए एक महत्वपूर्ण उपादाद 
होगा । कितु राष्ट्रीय भापा को एकीकरण का पावन सूत्र बनने के लिए 
अधिक व्यापक होना चाहिये । अग्रेजी ने एक विदेशी भापा होने के 
वावजुद, भारत के विभिन्‍न प्रदेशों के लोगो को एक दूसरे के नजदीक 
खीचा, क्योकि वह एक तरफ तो केद्रीय और प्रातीय, दोनो स्तरों पर 
सरकारी भाषा थी, गौर दूसरी ओर वह देश भर मे उच्च शिक्षा का 
माध्यम थी । अत भअग्नेजी प्रशासनकार्य और ऊचे विचारो के आदान- 
प्रदान का माध्यम बनी और उच्च शिक्षा-सस्थाओ में समाव मापदड 
बनाये रखने मे सहायक हुई । 

कुछ ह॒द तक हिंदी अग्रेजी का स्थान लेती जा रही है । राष्ट्रीय 
स्तर पर हिंदी अग्नेजी की जगह आयगी, फितु राज्यो मे प्रादेशिक भापाए 
काफी ह॒द तक उसकी उतराबविका री हो जायगी । राजकीय-भाषा-आयोग, 
जिसे हाल मे सरकार ने नियुक्त किया है, निस्सदेह इस वात पर गौर 
करेगा कि हिंदी को राजकीय भाषा बनाने के लिए सबद्ध सबंधानिक 
उपबधो को किस तरह लागू किया जाय । फिर भी यह बिल्कुल स्पष्ट 
है कि अग्रेजी के स्थाव पर हिंदी को बैठाने का काम इस प्रकारव्यवस्थित 
होना चाहिये जिससे देश के विभिन्‍न भागो मे सामाजिक और राजनीतिक 
आदान-प्रदान की दृष्नि से कोई रिक्त स्थान पैदा न होने पाये और देश 
के उच्च शिक्षा के स्तर को नुकसान न पहुचने पाये । 

देश की शिक्षा के स्तर मे किसी भी सभावित हानि को गहरी चिता 


की दृष्टि सि*देखना चाहिए, क्योकि सामाजिक, रंजन तिक, आ्िक 
और तकर्जीक्षी क्षेत्रों मे बढ़ते हुए विकाज़ के .लिए भारत(को उच्च कोटि 
के व्यकिदियीवक' जरूरत पडेगी, जिनके प्रशिक्षण का ' भी हमारी 
शिक्षाव्यवस्या परे पडैगाब्या -« * ! 

इस देश में उच्च शिक्षा के लिए विद्याथियो को जहां चाहे वहा पढ़ 
सकने की और विश्वविद्यालयों और दूसरी सस्थाओ में परस्पर आवागमन 
की जो सुविधा रही, उसका केग्ल यही कारण नही था कि अग्रेजी अब- 
तक शिक्षा का माध्यम रही, बल्कि यह भी था कि साधारणतया शिक्षा 
और झोध के स्तर प्राय समान थे । अब इनमे से कुछ सस्थाए प्रादेशिक 
भापाओ को अपना साथ्यम बनाने का विचार कर रही है । किंतु 
यदि इनमे अग्रेजी को असमय ही हटा दिया गया और उस्त भाषा में 
शोव के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान करने के साधन नहीं जुटाये गए, 
तो उच्च शिक्षा के स्तर को काफी क्षत्ति पहुचेंगी । 

याद रहे कि अग्नरेजी एक महत्वपूर्ण अतर्राप्ट्रीय भाषा है और इसका 
जान भारतीय छात्रों के लिए अन्य प्रगतिशील देगो द्वारा उच्च अध्ययन के 
परिणामों को जानने का द्वार खोल देता है| जैसा कि माध्यमिक शिक्षा 
णायोग ने बताया है, दुनिया के अनेक देशो में अग्रेजी तथा अन्य भाषाओं 
का ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है । उदाहरण के लिए, सोवियत 
रूस को ले, वहा मिडिल या माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों मे कोई एक 
दिदेगी भाषा अनिवार्य सूप से पढा5ऊ जाती है। अत प्रादेशिक भाषाओं 
दो शिक्षा का माध्यम ठनाने के वाद भी हमे अपनी प्रमुख भिक्षा- 
संस्थाओं में अपेणी और जन्य विदेशी भाषाओं की पठाई की व्यवस्था 
दरनी ही पहेगी । 
हम हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं की पढाई का महत्व पूरी तरह 
समन्सते है, फिर भी हमारा दिचार है कि उच्च औद्योगिक शसिक्षाके 
जिए णपग्रेजी का जो इस्तेमाल हो रहा है, वह इन भाषाणों के विझास में 
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संगठन, जो इस सपके में सहायक हो, उन्हें भारत सरकार की ओर से 
विशेेप प्रोत्ताहन मिलना चाहिये ) हेदरावाद का उस्मानिया विहृत्र- 
विद्यालय इसी प्रकार की एक सस्‍्था है। हमारा प्रस्ताव है कि इस 
विश्वविद्यालय को केट्रीय सरकार के आधीन रसा जाय । इसमे शिक्षा 
का स्तर काफी ऊचा किया जाय | यह समीपवर्ती इलाकों से विद्यायियों 
को आकर्षित करेगा और दक्षिण भारत के लिए उपयोगी होगा । 

हम और अधिक दक्षिण मे, एक और केंद्रीय विद्व विद्यालय स्थापित 
करने का सुझाव देगे, जहा हिंदी पर खास तौर से जोर दिया जाय। 
इसी प्रकार उत्तर के विश्वविद्यालयों मे दक्षिण भारत की भाषाओं और 
सस्द्षत को पढाने की सुविधाएं होनी चाहिये । 

पिछले पेराग्राफो में हमने जो सुझाव पेश किये है उतका उद्देश्य 
अधिकतर प्रशासनिक एकता पैदा करता और प्रथकता की उन प्रद्धत्तियों 
को रोकना है जो स्वय प्रशासन के अदर और सारे देश भे पतप सकती 
है। यद्यपि ये कार्रवाईबा| महत्वपूर्ण है, तथापि ये स्वयं अपने मे भारतीय 
राप्ट्रीयवा की आधार-शिला को मजबूत बनाने के लिए सव-कुछ नहीं 
है। राष्ट्रीय एकता एक्र प्रबल और सजीव गक्िति वन कर राष्ट्र को 
विभाजन और सकीर्ण प्रद्धत्तियों से तभी बचा सकती है जब लोगों के 
मन ओर भावनाओं का सच्चा एकीकरण हो चुका हो | सौभाग्य की 
बात है फि उस एकीकरण में हाथ बटानेवाली शक्तिया पहले से सक्रिय 
है । अब आवश्यकता इस बात की है कि उन शवितियों के उन्मुक्त सचरण 
मे कोई अवरोध न आने पाये । समाप्त करने से पहले हम इस विषय 
पर कुछ और कहना चाहेगे । 

आज भारत में महान सामाजिक और आथिक परिवर्त॑त होनेवाले 
है । इन परिवर्तनों का असर हरेक सस्था पर पडेगा और इसलिये हमारी 
प्रपरागत विचारपद्धति और रहन-सहन के तरीको की बार-बार समीक्षा 
करते रहने की आवश्यकता होगी । 

देश ने आथिक, सामाजिक ओर राजनीतिक समानता के आदर्श को 
अपनाया है और यह आज की एक महत्वपूर्ण घटना है। समानता के 
इस आदर्श को साकार करने के मार्ग मे जो कठिनाश्या 8, और जिन्हे 
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टूर करने की सरकार ने ठानी है, हम उनका महत्व कम करना नही 
चाहते, फिर भी यह वात प्रगति की द्योतक है कि तुलनात्मक दृष्टि से 
समाज के पिछडे हुए वर्गों पर भी आज ध्यान दिया जारहा है।इस 
तरह देश के राजनीतिक गठन की एक निवलता क्रमश दूर होती 
जारही है । 

अब एक और महत्वपूर्ण शक्ति की ओर ध्यान देने की जहूरत है, 
जो बडे पैमाने पर लोगो की आत्तरिक विस्थापना के कारण भाषा सवधी 
स्थिति को स्थिर नहीं रहने देती । आथिक अवसरो और आवागमन के 
साधनों के विकास से विगत वर्षो मे भारत सघ के अदर सामान्य गति 
जीलता बढती जारही है। यहातक कि व्यक्तिगत कानूनो, (जिनमे हिंदू 
समाज मे उत्तराधिकार का वह काचून भी है, जिसे अब तक परिवतेन 
शन्‍्य समझा जाता था) के सबंध में बहुत पुराने विचारों में भी प्रगति- 
शील और आधुनिक समाज की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन आरहे 
हैं । उद्योगीक रण मे महान अभिद्ृद्धि के कारण, जो केंद्र के तत्वावधान 
में आयो'जत होरहा है, लोगो को अपना निवास-स्थान बदल लेने को 
प्रदत्ति में और भी ढद्धि होने की सभावना है । इसके फलस्वरूप सारे 
देश में ऐसे शहरों या छोटी आवादियों का प्वपना अनिवारय है, जिनकी 
विजपता उनकी प्रात्तीयता होगी । 


इस देज मे बायिक आयोजन का जो क्रम अपनाया गया है उसके 
बहत बड़े परिणाम निकलेगे । जब साथनो का प्रयोग और धनविनियोग 
प्रदेश या राज्य के स्तर पर न होकर राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तव सभी 
राज्य अनिवार्य रूप से राप्ट्र की माश्कि प्रगति में सबुक्त रूप से योग 
देकर अधिक-से-जथधिक एक सूत्र मे आवद्ध होगे । 

राज्यों के पुनर्गठन के सबंध से अपने सुझावों का प्रतिपादन करते 
समय हम स्वभावत इस विचार से अधिक चितित रहे है कि विभिन्‍न 
हृष्टिफोपों भे अधिकतम सम्झीता छिस प्रह्मार कराया जाय | लेकिन 
धमसे उन गतिशील गक््तियों पर नी गौर किया है, £ पे हम 
पिरसे परागाफों मे कर चुके ६ । णत हम इस वात पर जोर देना 
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चाहते है कि ठीक अर्थों मे राज्यों में पुनर्गठन का तात्पर्य बापसी तनावो 
को दूर करने के लिए आवश्यक पुनर्व्यवस्था करना और सघ को अधिक 
प्रभावशाली ढंग से काम करने में सहायता देना ही है । 

भारत सनघ ही हमारी राष्ट्रीयता का आधार है और इसी सघ मे 
हमारे भविष्य की आश्ाए केद्धित है। सभी राज्य उस सब के अग मात्र 
है । हम मानते है कि शरीर के अगों का स्वस्थ गौर मजबूत होना वहत 
आवश्यक है और उनकी सभी प्रकार की कमजोरी दूर की जानी चाहिये । 
लेकिन भारत सघ की गक्ति और उसके पनपने और विकसित होने की 
क्षमता ही देश के समस्त परिवर्तनों का सर्वोपरि आधार होना चाहिए। 

भारत ज॑से विश्ञाल देश मे प्रादेशिकता का न्‍्यायोचित स्थान है 
किंतु जबतक प्रादेशिकता की सीमाए नहीं समझ ली जाती और जब- 
तक देश की केवल सामाजिक विचारधारा में ही नहीं, वल्कि आर्थिक 
विचारधारा मे भी सघ की सर्वोच्चत्ता स्वीकार नहीं कर ली जाती, 
तवतक राष्ट्र की दृष्टि से हम लोगो के लिए वह कमजोरी की जड 
वनी रहेगी । अजगर इस वात को जनता ने समझ लिया तो हमें कोई 
शंका नही कि राज्यों के पुनर्गेठन के कारण पँंदा होनेवाली समस्याए 

विशाल राजनीतिक विवादों का रूप घारण नही कर सकेगी । 

स्वतत्र भारत प्रगति के पथ पर अग्रतर हो रहा है। जो कुछ भी 
सफलता हमे मिली है उस पर सही मानो से गये किया जा सकता है । 
देश के विभाजन के वाद पंदा होने वाली परेशानी और चिंतापूर्ण परि- 
स्थितियों भे भारतीय रियासतो की दुस्तर समस्या को जिस विधि से 
सुलझाया गया, चह स्वयं भारतीय जनता की राजनीतिक शक्ति और 
वृद्धिमत्ता और कृत्रिम बधनों तथा सकीर्ण वफादारियो का उन्मूलन 
करने के लिए उसकी हृढता का परिचायक है । 

हम इस कामना के साथ निर्णय करते हे कि हमारी पुनर्गठत 
योजना पर इसी पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखकर विचार किया जायगा, 
ओर सदभाववा रखनेवाले लोग उन लोगो से सहयोग करेंगे, 
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जिन पर समफ-बुध और सहिष्णुता के वातावरण में राष्ट्रीय हित को 
दृष्ठि मे रखते हुए परस्पर विरोधी दावों और प्रादेशिक भावनाओं को 
'सतुलित करने तथा सभावित निर्णयो को क्रियान्वित रूप देने की भारी 
जिम्मेदारी डाली गई है । 


परिशिषप्ठ--घ 


क्षेत्रीय-विकास के कुछ निर्देशक" 


क्पि--कुछ दृष्टियों से देश के विभिन्‍न भागों मे विकास के बुनि- 
यादी पहलू कृपि-उत्पादन की प्रगति से सबधित है. । यह कुछ तो पूजी 
विनियोजन और सरकारी-सगठन का परिणाम हो सकता है और कुछ 


अन्य तत्त्वों ने योग दिया हे । 


विभिन्‍न राज्यो मे कितनी हृद्धि हुई - 


चाद्यच्त 
(दस लाख टन से) 


नीचे की तालिफ़ा से प्रकट होता है कि 
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$ आरत के विभिन्‍न क्षेत्रों मं आधिक विकास-योजना आयोग, नहै 
दिल्ली के प्रकाशन से उद्धरित । 


क्षेत्रीय विकास के कुछ निदेशक १७३ 


इसी प्रकार की जानकारों अगली तालिकाओ में कपास, तिलहन, 
गन्ना और पटसन के बारे भे दी गई है । 


फेपास 
(काख गांठ) 








श् 

(%। | कह 

व हट न जाए # हिमि पर वंटत 

मी के छा धुत दिकफकवंफ एस 

लेत्र 30 0 0 शा फि 

८ ६... . ७छ५ 5७ ़ 

£८झ ८८) ८८) ८्८ ७. [० >४ (४-- नह 

0५२ 0५२ ० ०2 हक 20%: के ६ ० रण ् रे 

० कड़ा 
उत्तरी ४४ ७६९ €६४ १५४४७ १९४ २५० 
मध्यवती ३२ ४३ ४० €६० प्र श्प १ 
पूर्वी ०१ ०१ ०१ १२ “ “++ ९१०० 
पश्चिमी श्ढं४ड १६,२३० ११ २६३ १०६ १०३ 
दक्षिणी ६ै है ८४ ६३१५६ ३५ १२६ 


सव क्षेत्र (सघीय 


क्षेत्रे को छोडकर) २९ ० २६ ६ ५३६ ७०६ एोढ १४३ 

















१७४ भारतीय संयोजन से समाजवाद 


सिंचाई ओर विजली--प चवर्पीय योजनाओं में सिंचाई और बिजली 
के विकास पर काफी ध्यान दिया गया है। सिचाई और बिजली कीपरि- 
योजनाएं राज्यों की योजनाओं में दिखाई जाती है । बिजली परि- 
योजनाओं का, विशेष रूप से, उद्योगो के विफास के साथ घनिष्ठ सबब 
है और किसी एक क्षेत्र में चिजली विकास का स्तर मुल्यत राणष्ट्रीय 
जरूरतों को ध्यान मे रखकर किया जाता है । कुछ भमिचाई परियोजनाओं 
का जन्म राष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान मे रखकर हुआ है । उदाहरण के 
लिए राजस्थान-वनहर और व्यास-योजनाओ का नाम लिया जा मजता है । 
आमतौर पर, वडी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाए अपने- 
आप में ही नही, बल्कि काफी बड़े क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण हे । बिजली उद्योगो की कूजी हे और इंपि तथा छोटे उद्योगों 
के विकास के लिए भी जरूरी है। इसलिए बिजली का भावी-विकास के 
लिए काफी महत्व है ! 

प्रथम दो पचरवर्षीय योजनाओ में सिंचाई क्षेत्र मे ४२ प्रतिगत हृद्धि 
हुईं है और तीसरी योजना के अत उक ८८ प्रतिजत तक वढने की आशा 
है। क्षेत्रों के अनुसार इस दद्धि को नोचे दिखाया गया है 


सिचाई का क्षेत्र (तमरष्टि ) 
(दस लाख एकड?) 
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विभिन्‍न क्षेत्रों में बिजली-विकास 
द्वेने सबधी प्रगति वग्ने निम्न 


कक 
द्ध 


कै 


तत्राय- 


[। 


कक, 


विकास 


खाा->+ बदीआ. जवकानगाक- 


प्प्प्ण़ 


तर के छुछ निर्दशक 


१७०६ 


और शहरो तथा गावी को बिजली 
_लिकाओ में दर्शाया गया है। 


विद्यत-उत्पादन-क्षमता के तुलचात्मक विकास का सही अनुमान 
करने के लिए यह जरूरी होगा कि सपुर्ण आवश्यकताओं और पचवर्षीय 
योजनाओ के शुरू में विकास-स्तर को ध्यान में रखा जाय । 


विजली-- प्र स्थापित बिजली 2घनाने की क्षरत 











(मगावाट ) 
नी 6 
| [३.६ 
७ ८ पट 
रप्ि दि पथ ठैः छठ 
फिर एफ /बद्र 
किक ७०: ०५2 णा -०. +2 |” (7. 
>४ ४ ७१” ७०” ए ल्‍ज्कः >&बचंट पे] 
केत्र डक । हर फ दि. कम छ० हर पैंट 
हे ८८ <्८ ८९ +८ ९६२ / ९++  +-- 
रे ७0८ ८ ०-> बा।. पा एप ्ट 
5.0 छा से छ' हक |; 
परम पछ. 2४१८ 6 
छ कैछ ०७ ६० 
ता 7" 
१७०७७बकमनी 
उत्तरी €ए २३६ ४४७ १,१०४ ३६६ १०२६ 
शी 
मध्यदत्ता श्घ्द. ४६० ७द० ै,पंुंड रर्रे८ष ७१६ 
आ 
पथ शर्ण५ ९,१४७ १,८६४ 23,२५४ एशरशरु४ ४६६ 
परिचमी डेप पणम १,२०० गुर शक ६०४ 
श्र णी न ५ हक 5 4००, 
दॉद्िएं ३२० ६३६ १,१७८ २,८४६ 7०४६ ७६४ 
कुक बुर का (42 पक अन्य व्यय अमन कक. उप कक. त्तः कर 
स्यय-धिणी ४०० उपरोक्त उपरोक्त १,४४६ -- . १४६ 
बनावेदाजी धघार्रीय अझोे लेनोीय बफ़ा 
क है कक शक क2 धः कण: कं पलच्नसकन कक “३ 8 है १ हम ४ गा 
७7: न ृ उर्‌ ञ्ब्ईई 4४५ 4 ४६६४६” 
सद छा (सोय 
अप ऐरोप्पर)२,२६ ८ ३ २६२ ४४६० १९,८१८ १४२ ४६३ 








प्ष्प भारतीय सयोजन में समाजवाद 


रेल-मार्ग की लंबाई 





(मीलों से) 

दसरी योजना दसरी योजना 

क्षेत्र हक! कक की अवधि के ३ 

की में इृद्धि कुल लवाई 
उत्तरी ५,५५७ ४७ ५,६०४ 
मध्यवर्ती ८,३०१ २२० ८,५२१ 
पूर्वी ६,७५५ २७६ ६४६५५ 
पश्चिमी ६,३१६ २०५ ६,५२४ 
दक्षिणी ७,१५५ ष्प ७,२५२ 

सब क्षेत्र (संघीय क्षेत्रो 

को छोडकर ) ३४,०८७ ७७१ ३४,८५८ 





च्हुज 


परिवहन पर विचार करते समय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जरूरतो के 
समस्त क्षेत्र की पूर्ति करनेवाले विभिन्‍न माध्यमो, जैसे सडके, बदरगाह 
आदि का खयाल रखना चाहिए । इस प्रकार दूसरी योजना को अवधि 
मे वदरगाहो मे ४५ करोड रुपये की पूजी लगी और तीसरी योजना में 
यह राशि ७५ करोड रुपया होगी । इस पूजी को पूर्वी, पश्चिमी और 
दक्षिणी क्षेत्रों मे करीब-करीब बराबर बाटा गया है । 


मानव साधनों का विकास--मानव साधनों का विकास कुछ अर्थो 
मे आथिक विकास का सब से महत्वपूर्ण पहलू है। इस क्षेत्र की प्रगति 
बहुत ठीक-ठीक नही आकी जा सकती, क्यो कि सख्या के मुकाबले गुण का 
महत्व कम नही होता इसलिए उसका कुछ हिसाब इस तरह प्रस्तुत किया 
जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रो के दो चुने क्षेत्रों मे इसरी योजना के अत 
तक कया प्रगति होने की आशा की जाती है । 





्षेत्रीय-चिकास के कुछ निर्देशक १७३६ 


(१) ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए शक्षणिक सुविधाएं 


कप श्रदिलायलरभा्ानर 22कावार५जफतबधा कमल पक पयइलनकाला, 
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पृ८० भारतीय संयोजन से समाजवबाद 


वे यथासभव समान स्तर पर आ सके । इस प्रकार ६ से ११ वर्ष के 
बच्चो के लिए आम शिक्षा, शुद्ध पीने के पानी की उपलब्धि, प्व 
विकास खडो मे प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों की स्थापना, विकास-खड और 
ग्राम-स्तर पर विस्तार सेवाओ की उपलब्धि, और ग्राम एवं लघु उद्योगों 
ओऔर भौद्योगिक वस्तियो का विकास आदि ऐसे काम है जो यद्यपि 
सुविधा के लिए राज्यो की योजनाओ में शामिल किये गए हे तथापि 
वास्तव मे क्षेत्रों या राज्यों की अपेक्षा राष्प्ट्रीय लक्ष्य हे । वास्तव मे, 
विकास कार्यो का एक व्यापक क्षेत्र हे, जिसमे राज्यो की योजनाओं और 
जिला विकास-खेड और ग्राम-स्तर की योजनाओं के जरिये विकास का 
स्वरूप समान राष्ट्रीय ध्येय. पर आधारित है और उसके साथ यह 
सभावना जुडी हुई है कि विकास अतत अन्य योजनाओं से मिलकर 
न केवल बरावर-वराबर होगा, बल्कि देश के विभिन्‍न भागो मे रहत- 
सहन, आय और उत्पादच-क्षमता के स्तर थी न्यूनाधिक समान होगे । 


परिशिष्ट (ढ) 
न्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं 


के स्थान 
वकू--ह्वितीय पंचवर्षीय योजना 

क, उत्तरी क्षेत्र राज्य 

१ तागल रासायनिक खाद कारखाना पजाव 
ख. सब्यवर्ती ज्ेत्र 

7 भिलाई इस्पात का रखाना मध्य प्रदेश 

३ भारी विद्यत सामग्री परियोजना सा 
ग॒पूवीज्षत्र 

४ सिद्री रासायनिक खाद कारखाना विहार 

५ ढलाई परियोजना कर 

६. भारी मणीची परियोजना हु 

७. भारी मशीनी औजार परियोजना हर 

८ रूरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा 

६ रूरकेला रासायनिक खाद परियोजना हर 

१०. दुगपुर इस्पात कारखाना पश्चिमी वगाल 


११ हिन्दुस्तान केवल्स 
१२ टाटा इण्डियन स्टील कम्पनी (विल्तार) 


/7 


हक 


घ 


पश्चिमी क्षेत्र 

१३. हिन्दुस्तान एण्टीवायोधिक्स महाराष्ट्र 
टू, दक्षिणी क्षेत्र 

१४. हन्दुस्ताव शिपया्ड (जहाजनिर्माण) आंध्रप्रदेश 


प्दर भारतीय संयोजन में समाजवाद 


कफ 


ह5। 


कप] 


बक 


१५, दक्षिण आरकंद लिगनाइट (कोयला) मद्रास 
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ब्यू 


परिशिष्ट---च 
लोकतंत्र और समाजवाद पर कांग्र स का प्रस्ताव 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने, विदेशी शासन से देश को मुक्ति दिलाने- 
वाली सस्था के रूप मे, अपने सम्मुख न केवल राजनीतिक स्वतत्रता का 
उद्देश्य बल्कि एक सामाजिक उद्देश्य भी रखा था। राणष्ट्रीय-अदोलन के 
इस सामाजिक उद्देश्य ने गाधीजी हारा नेतृत्व सभालने के बाद अधिक 
प्रमुखता प्राप्त की । इस उद्देश्य की अभिव्यक्ति कांग्रेस के कई प्रस्तावों 
में हुई, जिनमे १९३१ का कराची प्रस्ताव उल्लेखनीय है । महात्माजी 
के विभिन्‍त रचनात्मक कार्यक्रमो, विशेषत साप्रदायिक एकता, अस्प्रश्यता- 
निवारण, महिलाओ का सामाजिक उत्थान, ग्रामोन्‍तति तथा कुटीर- 
उद्योग इन सब का एक सामाजिक उद्देश्य था और इनसे जो नई शक्ति- 
पंदा हुई उससे स्वतृन्त्रता-आदोलन को बल मिला । 

(२) स्वाधीर्नता के बाद, शासन-भार सभालनेवाली पार्टी के रूप मे 
काग्रेस की यह जिम्मेदारी स्वाभाविक ही थी कि वह अपने इन सामाजिक 
उहेश्यो को यथार्थ रूप दे और अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय कृदम 
उठाये । भारत के सविधान की प्रस्तावना और उसमे दिये गये निर्देशक 
सिद्धातो को इसी हृष्बि से निर्धारित किया गया और सविधान की 
स्वीकृति के बाद से ये सिद्धात हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य और उद्देश्य बन 
गये । 

आावडी प्रस्ताव 


(३२) इसी सदर्भ से काग्रेस के १६५५ के आवडी अधिवेशन मे 
निः्चय किया गया कि काग्रेस के इस उहृश्य की पू्ति के लिए तथा 
भारत के सविषान को प्रस्तावना और राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत 


१ जनवरी १६६४ सें शुवनेश्वर अधिवेशन सें स्वीकृत । 


7रतीय सयोजन से समाजवाद 


के.अमय् कल इस प्रकार आयोजन किया जाना चाहिये कि उसका 
लक्ष्य समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना हो और उस समाज में 
उत्पादन के मुख्य साधनों पर सामाजिक स्वामित्व भेथवा नियत्रण हो, तथा 
उत्पापन क्रमण बढता रहे और राष्ट्रीय आय का समुचित वितरण हो । 
१९५७ में काग्रेस ने अपने सविवान की घारा (१) के रूप में शातिपूर्ण 
और न्यायोचित उपायो द्वारा समाजवादी सहकारी सम्मिलित राज्य 
की स्थापना के उद्देश्यों को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की । इस 
प्रकार “समाजवादी ढग के समाज” की स्थापना काग्रेस का लक्ष्य और 
उद्देश्य बच गया । काग्रेस अपने घटनापूर्ण इतिहास भे सदा ही इस उद्देश्य 
की ओर हदृलता और सजगता के साथ बढती रही है । 


(४) इसके बाद का्रेस ने "समाजवाद के लिए आयोजन' के आधार 
प्र दो आम चुनाव लडे और अधिकतर भारतवासियो ने इस नीति 
का समर्थन किया । विभिन्‍न पचवर्पीय योजनाओं को बनाते समय इस 
उद्देश्य को सदा सामने रखा गया और ससद ने भी आथिक विकास के 
लिये समाजवादी ढग को मान्यता प्रदान की । 

(५) काग्रेस के दृष्लिकोण मे निहित उन मूल विचारों और कार्य- 
क्रमो के प्रमुख भगो को प्रकाश मे लाना आवश्यक है, जिनके द्वारा 
समाजवादी उद्देश्य को ज्यादा अच्छी तरह कार्य रूप मे परिणित किया 
जाना है। 


लीकतांतच्रिक समाजवाद 


(६) काग्रेस भारतीय समाज के आथिक और सामाजिक सबधो 
में क्राति लाने के लिए काम कर रही है । यह क्राति लोगो के विचार 
ओर दृष्टिकोण मे और साथ ही उन सस्थाओों में आमूल परिवर्तेन 
द्वारा लानी है, जिनके जरिये उन्हे काम करना है । हमारा उद्देश्य मानवी 
तथा भोतिक साधनों के पृर्णंतम और सर्वाधिक कार्यक्षम उपयोग द्वारा 
देश मे एक सम्द्ध अर्थ-व्यवस्था कायम करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति 
को खुशहाली का आश्वासन मिल सके | प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर 
और प्रगति के फल का एक उचित अश्ञ प्राप्त होना चाहिये। विशेषा- 


लोकतंत्र ओर समाजवाद पर काँग्रेस का प्रस्ताव १८७ 


घिकारो, विषमताओ और शोषण को समाप्त किया जाना चाहिये | 
यह परिवर्तन भारत के सविधान मे प्रतिष्ठापित लोकतत्रवादी तरीकों 
और मूल्यो को सुरक्षित रखते हुए और उन्हे आगे बढाते हुए शातिपूर्ण 
साधनों द्वारा और जनता की सहमत्ति से लाया जाना है। इस प्रकार 
काग्रेस की विचाराधारा, सक्षेप मे, लोकतत्र, व्यक्षि की गरिमा और 
सामाजिक न्याय पर आधारित लोकतात्रिक समाजवाद है । 


गरोबी दर करना 


(७) समाजवादी समाज कायम करने के लिए मुख्य ध्येय गरीबी 
और उससे पेदा होनेवाली बुराइयो को दूर करना होना चाहिए । इसके 
लिए क्रपि तथा साथ ही उद्योग के उत्पादन स्तर को अधिकाधिक ऊचा 
उठाते हुए गीघता के साथ आथिक उन्नति प्राप्त करना जरूरी है। 
हमारी अर्थ-व्यवस्था के धीमे विकास का कारण अभीतक अपनी जन- 
शक्ति और प्राकृतिक सपदा के पूर्ण उपयोग की हमारी असमथ्थता रही है 
और यह विज्ञान एव तकनीक शास्त्र की उत्नति से पर्याप्त लाभ न 
उठाने के कारण है । 


तकनीकों के स्तर से सुधार 


(८) उत्पादन का एक आधुनिक यत्र यथासभव शी घ्र कायम करना 
होगा, ताकि देश की अर्थ-व्यवस्था को एक ऐसी आधुनिक और. कार्ये- 
क्षम अथं-व्यवस्था भे बदला जा सके कि जिसमे एक उच्च स्तर का 
उत्पादन हो । भारत मे क्षपि-व्यवस्था पिछडी हुई है | कृषि उत्पादन के 
लिए विज्ञान और तकनीक जास्त्र की उनन्‍्तति के लाभ अधिकाधिक 
बढती हुई श्रम-शक्ति को देखते हुए, खास तोर पर गावो मे जिसके लिए 
रोजगार के अवसर पैदा करना है, लघु और कुटीर स्तर पर विकेन्द्रित 
उद्योगो का देश की अर्थव्यवस्था मे एक महत्वपूर्ण स्थान होगा | कुटीर 
और लघु-उद्योगो द्वारा आवश्यकता के अनुरूप और उचित पारिश्रमिक 
के आधार पर रोजगार दिलाने के लिए अति आवश्यक है कि तकनीकों 
के स्तर मे जीघ्रता के साथ और निरतर सुधार होता रहे, और ग्राम- 


अं आय 


भारतीय सयोजन में समाजवबाद 


लकार॥ के उज्रए. यथासभव व्यापक आधार पर बिजली की सुविवा 
उपल5ढ बंका जाय । 


आयोजन की स्वीकृति 


(६) विकास की सतोपजनक गति प्राप्त करने और वर्थव्यवस्था 
की एक मजबूत औद्योगिक नीव कायम करने के लिए आयोजन का 
रास्ता अपनाना अनिवार्य होजाता है । सावन, सामग्री, कार्यक्रुशलता 
ओर तकनीकी ज्ञान के हमारे साधन सीमित है । उन सीमित साधनों का 
अधिक-से-अधिक लाभ उठाने के लिये प्राथमिकताए निर्धारित करनी 
होगी और प्रभावपूर्ण ढंग से उन्हें क्रिग्रान्वित रूप देने के लिए उचित 
नीतिया और सगठन बनाने होगे । इसीलिए काग्रेस ने सयोजित आर्थिक 
विकास का विचार अपनाया है । 

(१०) सयोजित अर्थव्यवस्था के अनुशासन में विभिन्‍न स्तरों 
पर काफी ह॒द तक नियत्रण आवश्यक है, ताकि योजना के उत्पादन लक्ष्यों 
और सामाजिक उद्देश्यो की पूर्ति हो सके । यह आश्वासन पाना जरूरी 
है कि आ्थिक उनन्‍नति से आय की विषमताए और घन तथा उत्पादत के 
सावनो का केद्रीकरण इतना न बढे कि जिससे आम लोगो को नुकसान 
पहुचे । यदि ऐसा होता है तो समाज का स्थायित्व खतरे मे पड जायगा । 
यदि इसके विपरीत लोगो के सामने एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था 
को तस्वीर हो, जो कि उनकी आखो के सामने कदम-ब-ऋदम एक 
हकीकत की शक्ल लेती जा रही हो, तो विक्रास के कामो के लिए उनका 
उत्साह और सहयोग प्राप्त होगा और साधनों की हृद्धि मे तथा तरक्की 
को तेज कदम बनाने मे बडा भारी योग मिलेगा । 


निम्नतम राष्ट्रीय स्तर 


(११) इस सदभे में सर्वाधिक आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
'उसकी बुनियादी जरूरते पूरी होने का आश्वासन प्राप्त हो,और भोजन, 
वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सबधी एक राष्ट्रीय. अल्पतम स्तर 
यथासभव शीघ्र प्राप्त किया जाय | इस सवध मे राष्ट्र के सामने एक 
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लक्ष्य रखना चाहिये और यह उम्मीद करना अनुचित न होगा कि यह 
लक्ष्य पाचवी योजना की समाप्ति तक काफी हृदतक प्राप्त किया जा 
सकेगा, अन्यथा सर्वधारण के लिए योजना और प्रगति निरर्थक हो 
जायगी । यह स्वय मे आय और धन की उन बडी विपमताओ को कम 
करने का, जो कि आज मौजूद है, एक साधन होगा । ओर भी कई कदम 
उठाने होगे, ताकि समाज की सबसे नीचे और सवसे ऊपर की सीढियो 
के बीच का फासला एक उचित समय मे प्रभावशाली ढग से कम किया 
जा सके । नीति और सगठन दोतो क्षेत्रो मं ये कदम उठाने होगे । 
(१२) निजी आय ओर सपत्ति को सीमित रखना आवश्यक है । 
ह प्रतिवध खासतौर से विरासत मे मिले धन और शहरी जायदाद पर 
लाग होना चाहिए । राज्य को पूृजीगत लाभो का एक वडा भाग मिलना 
चाहिए और उसे वर्गर कमाई हुईं आमदनी का वतमान् को अपेक्षा एक 
बडा हिस्सा प्राप्त करना चाहिए | 
(१३) राष्ट्रीय प्रायमिकताओं गौर हमारे सामाजिक ध्येयों के 
अनुकूल देश के चटण तथा विनियोग सबधी साधनों को काम में लगाने 
के लिए सरका को वर्तमान रक्नी गपेक्षा अधिक कार्यक्षम स्थिति में होना 
चाहिये। जाज छोटे उद्योगो को चलाने तथा नये काम शुरू करनेवालो 
की वित्तीय सावनो दे उपचब्चि के मामले मे वी असुविधा का सामना 
पारना पटना है। वित्तीय सस्यथाओं मे करीनलिया 4 और गलत तरीफ़ो 
फो दर करने के चिए बनी और कदम उठाने की भी जरूरत है । 
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अर अज्स- कसी &&& ४... - 

हैः ! निजी क्षेत्र मे समठन के सहकारी तरोके को, विभेषत , 
कृषि, लघु-उद्योगों और कच्चे माल से पक्‍क्रा माल तैयार करनेवाले 
उद्योगों तथा फुटकर व्यापार मे अधिकाबिक महत्वपूर्ण स्थान पाना है । 


उद्योग - 


(१५) एक ओर उद्योगो के सगठन में उचित प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिये, तो दूसरी ओर समाज, उपभोक्ता, और मजदूर के हितो 
की कारगर तौर पर हिफाजत जरूरी है । श्रमिक को उद्योग के सचालन 
में पर्याप्त रूप से सवधित किया जाना चाहिये और इस दिया मे शीघ्र 
प्रगति प्राप्त की जानी चाहिये | इससे उद्योग में हाथ वबटाने की भावना 
अमिक में पंदरा होगी और अधिकत्तम उत्पादन सभव हो सकेगा । 


मूल्य-वद्धि पर नियत्रण 


(१६) समाज के निम्न आय-वर्गों और दुर्वल अग्रो के लिए मुल्यो 
का स्तर विशेष महत्व का विपम्र है। मूल्यों मे टृद्धि के अनुरूप आय मे 
आमतौर पर समान दृद्धि नही होती । एक ओर उत्पादन को बढाने के 
लिए सभी सभव उपाय काम मे लाने पर जोर दिया जाना है, तो दूसरी 
ओर आवश्यक वस्तुओ की कमी होने पर अभाव को अवस्था का गलत 
फायदा उठाने को रोकने के लिए कदम उठाने होगे। नियत्रण तभी 
लागू किया जाना चाहिये जबकि वह समाज के हृहद्‌ हित में अनिवार्य 
हो । नियत्रण से लोगो को इत्तनी आपत्ति नही जितनी कि दोषी प्रज्ञा- 
सन से है । कारगर और ईमानदार प्रशासन द्वारा और जनता का सह- 
योग प्राप्त करके इस प्रकार के नियत्रणों के सफल क्रियान्वयन के लिए 
हर कोशिश की जानी चाहिये । 


कृषि-अथ-व्यवस्था का ढाचा 


(१७) भारत जैसे क्ृषि-प्रधान देश मे, कृपि-अर्थ-व्यवस्था का 
गठन, कृषि सबवों ओर कानूनों का विद्येष महत्व है| यह महत्व भारत 
के भ्रौद्योगिक विकास का उन्नत कृषि-उत्पादन से अविच्छिन्न सबध के 


लोकतंत्र औ।र समाजवाद पर कांग्रेस का प्रस्ताव १६१ 


कारण है, क्योकि जवंतक उपज-हृद्धि की दर बहुत अधिक नही बढ़ेगी, 
भारत को अपनी बढती हुई आबादी के भोजन के लिए तवतक विदेणी 
सहायता पर निर्भर करना होगा । 

(१८५) कृषि-उत्पादन को अधिक बढाने के लिए किसान को समय 
प्र आवश्यक साधन-सामग्री तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की 
पूरी जिम्मेदारी समाज को उपयुक्त सस्थाओ के माध्यम से उठानी 
चाहिये । पशुपालन और बागवानी के विकास पर अधिक ध्याव दिया 
जाना चाहिये, जो गावो मे आय तथा रोजगार के अवसर बढाने के लिए 
अति आवश्यक है । किसान को सब प्रकार के ऋण दिलाने के लिए 
राष्ट्रीय भौर अन्य स्तरों से लेकर पचायत तक के सभी स्तरों पर विशेष 
सस्थाए खोली जानी चाहिये । कर्ज पाने की योग्यता पूजी और सपत्ति 
के स्वामित्व पर नहीं वल्कि उत्पादन की सामथ्यं पर अनिवाय रूप से 
आधारित होनी चाहिए । खेती के काम में लगे हुए लोगो के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे उन साधनों और सुविधाओं का, 
जो उन्हें उपलब्ध की जा रही है, पुरा लाभ उठा सके । किसान को 
मौसम को परेशानियों से बचाने के लिए फसलो और मवेशियों के वीमे 
का तरीका गुझू किया जाना चाहिए। अलाभकर आराजियो के मामले 
में जररी है कि किसानो की अपनी इच्छा से सहकारी आधार पर लेतो 
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कर्ता आरककी शी की परिस्थितियों मे सुधार लाने के लिए ये कुछ 
उपाय-कर््शी है । 

(१६) काग्रेस की भूमि सवधी नीति का लक्ष्य यह है कि वास्‍्त- 
विक काश्तकार का राज्य से सीधा सबव हो और विचोलियों को खत्म 
किया जाय । इसके अलावा, खुद काइत को आराजी की नधिकतम सीमा 
निर्धारित की जानी चाहिए। खेतिहर श्रमिक को दूसरे दर्जो के काम- 
धधो मे अल्पतम वेतन और रोजगार दिलाने का विदेप ध्यान रखा 
जाना चाहिए 

भूमि-सुधारों का लक्ष्य याम समुदाय और स्वेरि स्‌ 
आधारित एक सहकारी गाम-व्यवस्था होना चाहिए भृ 
के क्रियान्वयन मे असमता रही है । अगले दो वर्षो में भूमि-सु 
समूचे कार्य क्रम को पूरा करने के लिए गभीर प्रयत्त किये जाने चार 
काश्तकारो को रुपया उथार दिलाने, पूत्ति एव बिक्री सवधी चुविधाए 
उपलब्ध कराने में सहकारिता को प्रमुख भूमिका अदा करनी है । 
जहा कही सभव हो, काइशतकारों की रजामदी से सम्मिलित सहकारी 
खेती सगठित की जानी चाहिए । इस कार्यक्रम में पचायती राज गौर 
सामुदायिक विकास को एक बडा भाग अदा करना है । 


उछक सहयोग पर 
देश में भमिन्सुवारों 
से [ 


कप 
बे 


बालक के जन्म से अवसर की ससायतः 


(२०) समाज सेवा के क्षेत्र मे अपनी गतिविधियों को एक विद्येष 
रूप देकर तथा सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम की दिशा में निर्भीकिता के 
साथ कदम उठाकर सर्वेतराधारण और समाज के दुर्वेल अग्रो की असुवि- 
धाओ को काफी हृदतक दूर किया जा सकता है और उन्हे अवसर की 
समानता प्रदान की जा सकती है। यद्यपि कठिवाई के समय सहायता 
पहुचाने के लिए कुछ उपाय काम से लाये जा सकते है, कितु अपने साधनों 
का सबसे लाभदायक उपयोग इस क्षेत्र मे भी प्राथमिकताओ की किसी 
व्यवस्था द्वारा निर्धारित करना होंगा । उद्याहरण के लिए, गावों मे सब्र 
जगह सीमित अवधि पेय जल को व्यवस्था की जानी जाहिए । शिक्षा की 
सुविधाओं का प्रसार उच्च प्राथमिकता का एक अन्य विषय है। इस 
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मामले में और स्वास्थ्य के मामले मे वालको पर सर्वप्रथम ध्यान दिया 
जाना जाहिए। अवसर की समानता बच्चे के जन्म से आरभ होनी 
चाहिए । प्रत्येक बालक को उसकी सामथ्य अनुसार शिक्षा को आवश्यक 
सुविधाएं सिलनी चाहिए। और किसी भी होनहार वालक को माता- 
पिता की गरीबी के कारण अपनी क्षमता के अनुसार उच्चतर स्तर तक 
पहुंचने से नही रोका जाना चाहिए । 
वज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा 
(२१) रहन-सहन का उच्चतर स्तर और सामाजिक न्याय तथा 
सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धि--ये सभी चीजे तेज गति से आथिक 
विकास कर सकने की हमारी सफलता पर निर्भर करती है । यह विज्ञान 
और तकनीक जास्त्र के पूर्णतम उपभोग द्वारा ही सभव है। वास्तव मे 
एक समाजवादी समाज की कल्पना विज्ञान और तकनीक बास्त्र को 
सतत प्रगति के बिना नहीं की जा सकती । अव वेज्ञानिक्र और तकनीकी 
शिक्षा एक व्यापक आधार पर सगठित की जानी चाहिए और देश में 
अनुसधान की जीघ्र प्रगति और वेज्ञानिक दृष्टिकोण ओर प्रद्धत्ति को 
बटावा देने के लिए हालात पंदा किये जाने चाहिए । 


लोकतंत्र श्लोर समाजवाद के लिए एक खतरा 


(२२) समाज-विरोधी व्यवहार का प्रचलन हमारी आधथिक और 
सामाजिक स्थिति का एक ऐसा पहलू है जिस पर उचित ध्यान नही 
दिया गया है और जिसका घन के केद्रीयकरण तथा विपमताओ और 
एगधिकारवादी प्रद्धत्तियो के बटमे से वा सवध है। सटठेबाजी से 
मुनाफा, कई प्रकार से जनुचित आय और विशिन्‍न कानूनों के दायित्तों 
से दसने की नीयत के कारण चरिनहीन व्यक्तियों के हाथों मे अकारण 
चूत बधिक घन इबट्ठा हो गया है | इस प्रफार के समाज विरोधी लोगों 
गो चारंबाई से जर्ं-व्यवस्वा से बटी विज्धनिया भौर अस्वस्थ प्रद्धत्तिया 

दा होती ९, शिमने देय के सामाणगिक पर राजनीनिश सौदन की 
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के बुरे प्र ह /लोकतत्र और सतमाजवाद के लिए खनरा पैदा होता 
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जानों 

(२३) देश मे आवथिक उन्नति की अपेक्षाकृत घीमी गति प्रवानतत 
क्रियान्वयन भें दोप और अभाव के कारण है | भासन-व्यवस्था को पच- 
वर्षीय योजनाओं के निहित कार्यक्रमों और नीतियो के क्रियान्वयन के 
अन्रूप ढाल कर उसे परी तरह सक्तिय वनाना चाहिए । लोक-सेवको के 
टष्टिकोण और सगठन में तथा शासन के दिन-प्रति-दिन के काम के 
तरीकों में क्रतिकारी परिवर्तन लाना जरूरी हे । 


उोचने ओर रहने के ढग में आमृल परिदतेत 


(२४) समाजवाद का अर्थ लोगो के केवल आथिक सबंधो में परि- 
वतंन नहीं वल्कि सामाजिक गठन तथा लोगो के सोचने और रहने के 
तरीको मे बुनियादी तब्दीली लाना है। काग्रेस ने जिस समाजवादी 
व्यवस्था की कल्पना की है, उसमे जाति और वर्ग का कोई स्थान नही 
है । जन्माधिकार अथवा जाति अथवा वर्ग अथवा घन अथवा पदु-प्रतिष्ठा 
पर आधारित विशेषाविका र के पुराने विचार त्याग दिए जाने चाहिए । 
श्रम के गौरव को मान्यता दी जानी चाहिए । वास्तव मे, जीवन के हर 

हलू में व्यक्ति की गरिमा आश्वस्त होनी चाहिए । काग्रेसजन को अपने 
दनिक जीवन में इस समाजवादी दर्शन का उदाहरण पेश करना चाहिए 


लेतिक और ज्ाध्यात्सिक मूल्य 


(२५) केवल भौतिक समृद्धि से मानव-जीवन सपन्‍न और सोहेश्य 

होगा । अत, आथिक विकास के साथ नैतिक और आध्यात्मिक 
मूल्यों को भी पत्रपाना होगा । केवल इसी प्रकार मानवीय साधनों और 
समानवी चरित्र का पूर्ण विकास सभव है| केवल इसी आजार पर निजी 
स्वार्थ सिंद्धि के वर्तेमान सामाजिक गठन को क्रमश एक समाजवादी 
समाज से परिवर्तित किया जा सकता है और साथ ही व्यक्ति तथा 
समाज के पूर्ण विद्यास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सकता है । 


लोकतंत्र ओर समाजवाद पर कांग्रेस का प्रस्ताव १६४ 


(२६) यह है समाज की वह तस्वीर, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस ने कल्पना की है, जिसमे दरिद्रता, रोग और भअज्ञाव समाप्त हो 
उकेगा, जिसमे सपत्ति और किसी भी रूप मे विशेषाधिकार का भत्यंत्त 
सीमित स्थान होगा, जिसमे सभी नागरिको को समान अवसर प्राप्त 
होगे और जिसमें व्यक्ति तथा समाज के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए 
नतिक और आध्यात्मिक मान्यताए योग देगी । 


